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भाग II - खण्ड 3 - उप -सड ( iii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ill) 


( संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश और प्रधिसचनाएं ) 
Orders and Notifications issued by Central Authorities ( other than 

Administrations of Union Territories ) 
भारत निर्वाचन आयोग 

ELECTION COMMISSION OF INDIA 
भादेश 

ORDERS 

New Delhi , the 12th June , 1981 
नई दिल्ली , 12 जून, 1981 

O . N . 1131 . - Whereas the Election Commission is satisfied 

that Shri Ram Pravesh Thakur, Rafiganj Abdulpur , P . O . 
मा० म० 1131 ---यतः, निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है 

Raſiganj District, Aurangbad , Bihar a fontestire candidate 
कि मई , 1980 मे ए बिहार विधान मभा के लिए माधारण निर्वाचन for general clection to the Legislative Assembly held in May , 

1981 from 239- Rafiganj constituency , has failed to lodge in 
के लिए 239-रफीगज निर्वाचन- क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 

account of his election expenses at all as required by the 
श्री राम प्रवेश ठाकुर , रफीगज , अब्दुलगुर, पो० रफीगज , प्रोग्गाबाद Representation of the People Act, 1951 , and the Rules made 

thereunder ; 
(बिहार ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा सद्धीन बनाए गए 
नियमों द्वाग अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेना दाखिल 

And whereas the said candidate , even after due notice , hag 

not given any reason or cxplanation for the failure and the 
फरने में असफल रहे है ; 

Election Commission is satisfied that hc , has no good reason 

or justification for the failure : 
भौर यनः, उन उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , ___ Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 

Act the Election Commission hereby declares the said Shri 
इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 

Ram Pravesh Thakur to be disqualificd for being chosen as, 
पौर निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है कि उसके पास इम प्रम and for being, a member of either House of Parliament or of 

the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 
फलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या श्यायोचित्य नही है ; 

a period of thicc years from the date of this order. 

[ No. BR -LA/ 239 / 80(79)] 
अत ., अब उषत अधिनियम की धारा 10 - क के अनुमग्ण में निर्वाचन 
आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम प्रवेश टाकुर को संमव के किसी भी 

आ० अ . 1132 – यतः, निर्वाचन मायोग का समाधान हो गया है, 
मदन के या किसी गज्य को विधान सभा अथवा विधान परिषद् के मदम्य 

कि मई , 1980 में हुए बिहार विभान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की 

के लिए 240 - मोबग निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
फालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

श्री शत्रुघ्न शर्मा, ग्राम मुमेपुर बैग , पो० प्ररई, औरंगाबाव , बिहार लोक 

प्रतिनिधित्य अधिनियम , 1951 लथा नद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित 
[ म . बिहार -वि०स०/239/80 ( 79] रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा वाखिल करने में असफल रहे है । 
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मौर , यन उक्म उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी । chosen as , and for being , a member of cither House of Parlia 
अपनी हम प्रा लि के लिए कोई कारण प्रपवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 

ment or of the Legislative Assembly or Legislative Council 

of a State for a period of three ycars from the date of this 
है , मोर निर्वाचन प्रायोग का पर भी समाधान हो गया है कि उगके ordei . 
पास ३म असफलता के लिए काई पर्याप्त कारण या न्यायोनिय नहीं है ; 

[ No. BR-LA / 244 /80( 82)] 
अत: प्रम , उक्त अधिनियम की धारा 10 -क के अनुसरण में निर्वाचन 

नई दिल्ली, 15 जून , 1981 
प्रायोग एतवारा उक्त श्री शत्रुध्न शर्मा को संमद के किसी भी मदन के 

आ० अ० 1134 – यन ., निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है कि 
या किमी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के भवस्य चुने 

मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन के 
जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख मे तीन वर्ष की कालावधि 

लिए 231- 2मपुर निर्वाचन- क्षेत्र मे चुनाव लाने वाले उम्मीदवार श्री 
के लिए निहित घाषित करता है । 

जगरनाथ चमार , ग्राम मदुरना , पो० हाटा, जिला गोठमाम , मिहार लोक 
[ म० बिहार -वि० रा ०/ 2.40/ 80/ 81 ) ] प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा 

अपेक्षित अपने निर्वाधन म्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 
O . N . 1132. - Whereas the Election Commission - is satisfied 

रहे हैं. ; 
that Shri Shatrughan Sharma, Village Masepur Khaira , P . O . 
Arai, District Aurangabad , Bihar a contesting candidate for 

और यत : उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
general election to he Legislative Assembly held in May, 
1981 from 240 - Obra constituency , has failed to lodge an 

एम अमफलता के लिए कोई कारण अथवा म्पष्टीकरण नहीं दिया 
account of his clection expenses in the manner as reguired है और निर्वाचन अायोग फा ममाधान हो गया है कि उसके पास इस 
by the Representation of the People Act , 1951 , and the Rules 
made thereunder ; 

असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है । 
And whereas the said candidate , even after due notice , has 

प्रत , अष, उफ्त अधिनियम की धाग 10-2 के अनमरण में निर्वाचन 
not given any season or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 

आयोग एतद्धाग उक्त श्री जगरनाथ पमार को संमद के किमी भी मदन 
or justification for the failure ; 

के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 

चुने जाने और होने के लिए हम प्रादेण की तारीख मे तीन वर्ष की 
Act thc Election Commission hereby declares thc said Shri कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 
Shatrughan Sharma to be disqualified for being chosen as, 
and for being, a member of either House of Parliament or 

[ स० बिहार- वि०स० / 231/ 80( 83) ] 
of the legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this Order . 

New Delhi, the 15th June , 1981 
[ No. BR- LA/ 240 / 80681) O . N. 1134..... Whereas the Election Commission is satisfied 

thal Shri Jagarnath Chumbur, Village Madurna , P . O . Hata , 
आ० अ० 1133 — यत , निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि 

District Rohtas , Bihar a contesting candidate for general 

election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 
मई , 1980 में हुए बिहार विधान मभा के लिए माधारण निर्वाचन के 231- Chainpur constituency has failed to lodge an account of 
लिए 244-मखदुमपुर निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार his election expenses at all as required by the Represcntation 

of the People Act , 1951 , and the Rules made thereunder ; 
श्री मदन मोहन मिश्र , ग्राम कलानौर, पो० पोर्ग, जिला गया, बिहार 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तधीन बनाए गए नियमों 

___ And whereas the said candidate, even after duc notice, has 

not given any reason or explanation for the failure and the 
प्राग अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में Election Commission is satsfied that he has no good reason 
असफल रहे हैं ; 

or justfication for the failure ; 

___ Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
और यत , उक्त उम्मीववार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , Act the Elcction Commission hereby declares the said Shri 
इम असफलता के लिए कोई कारण प्रथया स्पष्टीकरण नहीं दिया है 

Jagarnath Chamar to he disqualified for being chosen as, and 

for being , a member of either House of Parliament or of 
और निर्वाचन प्रायोग का ममाधान हो गया है कि उसके पाम इम अमफलत the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है । 

a period of three ycars from the date of this order. 

[ No . BR- LA / 231 / 80183) 
प्रातः , अम , उक्त अधिनियम की धाग 10- क के अनुमरण में निर्वा 

मा० अ० 1133. - - यतः, निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है 
चन आयोग प्रतद्वारा उक्त श्री मदन मोहन मिश्र को संसद के किसी 

कि मई , 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
भी भवन के मा किसी गज्य की विधान ममा अथवा विधान परिषद् के 

के लिए 231 - मैनपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
मदस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख में तीन वर्ष 

श्री देवचरण लाल , ग्राम किमनी, पो० चान्द , जिला रोहताम , बिहार लोक 
की कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा 
म० विहार -वि०म०/ 244/80/( 82) ] अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करने में अमफल 
O. N . 1133. - Whereas the Election Commission is satisfied 

रहे हैं ; 
that Shri Madan Mohan Mishra , Village Kalanaur , P . O . Birra , 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक भूचना दिए जाने पर भी , इस 
District Gaya , Bihar a contesting candidatc for general 
election to thc Icgislaive Assembly held in May , 1981 from 

प्रमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
244- Makhdumpore constituency , has failed to lodge an ac . निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है कि उसके पास इम असफलता 
count of his eloction expenyes at all 49 required by the 
Reprosentation of the People Act, 1951, and the Rules made 

के लिए , कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है ; 
thereunder ; 

प्रतः अब , उक्न अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में निर्वाचन 
And whereas the said candidate, even after due notice, 

पायोग एतदद्वारा उन्न श्री देवचरण लाल को संसद के किमी भी मवन 
has not given any reason or explanation for the failure and 
The Election Commission ly satisfied that he has no good 

के या किसी राज्य की विधान मभा अथवा विधाम परिषद् के सदस्य 
reason or justification for the failure ; 

जुने जाने और होने के लिए इम प्रावण की तारीख से तीन वर्ष की 
Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 
Act the Election Commission hereby declares the said 
Shri Madan Mohan Mishra to he disqualified for being 

[ सं० विहार -वि०म०/ 231/ 80( 84)] 
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O . N . 1135 . -- Whereas the Election Commission is satisfied 

और यमः, उक्त उम्मीदवार मे, मम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
that Shri Deochiran Lal , Village Kilani , P . (0 . Chanal , District 
Rohtas , Bihar a contestine candidute for general, election to 

इम अमफलता के लिए काई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
the Legislative Assembly held in May , 1980 from 231- Chuin 

और निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है कि उसके पाम इस प्रस 
pur constituency , has failed to lodge an account of his 

फलता के लिए कोई पर्याप्न कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 
çlection expenses at all as equired by the Repicentation 
of the People Act, 1951. and the Rules made thereunder ; 

प्रत . अम, उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुमरण मे निर्वाचन 
And whereas the suid candidate . even after due notice प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री साहे जमा खा को संसद के किसी भी सदन 
has not given any reason or explanation for the fajllue ard के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 

चुने जाने और होने के लिए इस पादेश की तारीख से तीन वर्ष की 

कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 
Now , therefore , in pursuonce of section 10A of the said 
Act the Election Commission hereby declares the raid şhri 
Deochaian Lal to be disqualified for being chosen as, and 
for heing , a member of either House of Parliament or of O . N. 1137. -- Whereas the Election Commission is satisfied 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State that Shri Sahejama Khan, Village Sikandalpur , P . O . 
for a period of three years from the date of this order, Sikandarpur, District Rohtas, Bihar a contesting candidate for 

general election to the Legislative Assembly held in May . 
[ No. BR-LA / 231 / 80484)] 1980 from 231 - Chainpur constituency, has failed to lodge an 

account of his election expenses at all als jequired by the 
प्रा० अ० 1136 - - यतः, निर्वाषन प्रायोग का ममाधान हो गया है कि 

Representation of the People Act , 1951 , and the Rules mudc 

thereunder : 
गई , 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन के 
लिए 231- मैनपुर निर्वाचन - क्षेत्र मे चुनाव लगने वाले उम्मीदवार श्री 

And whereas the said candidate , even after duc notice , has 

not given any reason or explanation for the failuic and the 
बंशीधर मिह, ग्राम हमीरपुर, पो . भरारी जिला गेहताम , बिहार लोक Election Commission is satisfied that he has no good icason 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा नद्धीन बनाए गए नियमों वाग 

or justilcation for the failure ; 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेना दाखिल करने में ममपाल Now , therefore , in piu suunce of section 10A of the said 

Act the Election Commission hereby declares the said Shri 
Sahejama Khan to be disqualified for being chosen as , and 

for being, a member of cither House of Parliament or of the 
और यनः, उक्त उम्मीदवार ने, मम्मक सूचना दिए जाने पर भी , 

islative Assembly or Legislative Council of a Statc for 
म असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है a period of three years from the datc of this order . 
और निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है कि उसके पास इस प्रमफल 

[ No, BR-LA / 231 / 80 ( 86) ) 
फलता के लिए काई पर्याप्त कारण या न्यायौबिस्य नहीं है ; . 

नई दिल्ली , 16 जून , 1981 
प्रत अब , उक्त प्रधिनियम की धारा 10- के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्न श्री बंशीधर मिह को समय के किमी भी मदन 

मा० अ० 1138. ----यम , निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है 
के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के मवस्य कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
चुने जाने और हाने के लिए इम प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की के लिए 234-नोरखा निर्वाचन - क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
कालावधि के लिए निहिम घोषित करता है । 

श्री हरिशंकर मिश्र , ग्राम व पो० ऐपरा , जिला रोहनाम, बिहार लोक 
[मं० बिहार - वि०म०/ 231 / 80/( 85 )] 

प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीम बनाए गए नियमों द्वारा 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल 

रहे है ; 
O . N. 1136. ...- Whereas the Election Commission Is satisfied 
that Shri Bansidhar Singh, Village Hamirpur , P . O . Bharati, 

पौर यतः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
District Rohtas Bihar a contesting candidate for general 
election to the Legislative Assembly held in May , 1980 from इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
231- Chainpur constiteuincy , has failed to lodge an account 

पौर निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है कि उसके पास इस प्रम 
of his election cxpenses at all as require . I by the Representa 
tion of the People Act, 1951, ard the Rulcs made there 

फलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है , 
under ; 

प्रतः अब , उक्न अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
And whereas the said candidate , even after due notice , has 

प्रायोग एतदद्वारा उक्त श्री हरि शंकर मिश्र को संसद के किमी भी मदन 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good cason के या किसी गग्य की विधान ममा प्रथया विधान परिषद् के मवस्य 
or justification for the failure ; 

ने आने और होने के लिए एम आदेश की तारीख मे तीन वर्ष की 
__ Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 

कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 
Act the Election Commission hereby declaies the said Shri 
Bansidhar Singh to be disqualified for being chosen as, and 

भ० बिहार -वि० म०/ 2.34 / 80( 87)] 
for being, a member of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this order . 

New Delhi , the 16th June , 1981 
[ No . BR -LA / 231 / 80( 85 ) ] O . N . 1138 .- - Whereas the Election Commission is kittisficd 

that Shri Hari Shankar Mishra, Village and P . O . Eghata , 

District Rohtas, Bibar a contesting candidate for general 
आ० अ० 1137 - यत. मिर्गचन प्रायोग का समाधान हो गया है 

election to the Legislative Assembly held in May , 1980) from 
कि मा , 1980 में हप बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 234 -Nokha constituency , has failed to lauge an account of 

his election expenses Mall is requiled by the Representa 
के लिए 231 - चैनपुर निर्वाचन क्षेत्र मे चनाव लगने वाले उम्मीदवार 

tion of the People Act , 1951, und the Ruley made theic 
श्री माले जमा खां , ग्राम मिकन्दरपुर , पो . सिकन्दरपुर , जिला गेहवाग , upder ; 
बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा मद्धीन बनाए गए And whereas the said candidate , even after due notice , 
नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेना दाखिल has not given any cason or explanation for the failure 

and the Election Commission is satisfied that he has no good 
करने में प्रमफल रहे हैं ; 

reason or justification for the failure ; 
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___ Now, therefore, in pursuance or section 10A of the said 
Act the Election Commission hereby declancy the said Shri 
Hari Shankar Mishra to be disqualified for being chosen as , 
and for being, a member of either House of Purliament or 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this 
order . 

[ No. BR -LA/ 234 / 80 ( 87)] 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10 - क के अनुमरण में निर्वाचन 
मायोग एतद्वारा उक्त श्री गम चन्द्र विन्द को मेमद के किसी भी मदन 
के या किसी राज्य की विधान मभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने पौर होने के लिए इस आदेश का तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निहित घोषित करता है । 

[म० बिहार-वि०म० / 213/ 80 ( 89 )] 
O . N . 1140, - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shui Ram Chandra Bind , Village and P . O . Jarkhat , 
P. S. Paliganj, Patna, Bihar a contesting candidate for general 
election to the Legislative Assembly held in May , 1980 
from 213 - Paliganj constituency , has failed to lodge an 
Eccount of his election expenses as required by the 
Representation of the People Act, 1951, and the Rules made 
thereunder ; 


नई दिल्ली , 17 जून , 1981 
आ०अ० 11 39:- -- यतः , निर्वाचन प्रायोग मा ममाधान हो गया है 
कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए 213– पालीगा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री अभिमन्यु शर्मा, ग्राम –पो० काय, जिला पटना (बिहार ) लोक प्रति 
निधिस्व अधिनियम, 1951 तथा उन धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपे 
मिस अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में प्रमफल 
रहे है । 


और मन , उक्त उम्मीदवार ने , मम्यक सूचना दिए जाने पर भी 
इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है । 
पौर निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस प्रम 
फलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है ; 


And whereas the said candidate , even after due notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reuşon or justification for the failure ; 
__ Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act the Election Commission hereby declares the said 
Shri Ram Chandra Bind to be disqualified for being choren 
as , and for being , a member of either House O Pailiament 
or of thc Legislative Asscmbly Or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this order , 

__ [ No . BR - L. A / 213 / 80( 89 )] 


अतः, प्रम उक्त अधिनियम की धारा 10 - क के अनुसरण में निर्वा 
चन प्रायोग एनद्वारा उक्त श्री प्राभयन्यु शर्मा को संसद के किसी भी 
५ सवन के या किसी राज्य को विधान सभा अथवा विधान परिषद् के मदस्थ 
चुने जाने और होने के लिए इस आदेश का तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ स० बिहार -वि०म० / 213/ 80 ( 88 ) ] 


New Delhi, the 17th June, 1981 
O . N . 1139. . - Wherens the Election Commission is satisfied 
that Shri Abhimanu Sharma, Village and P . O . Kah, 
District Patna , Bibar a contesting candidate for general elec 
lion to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 
213- Paliganj constituency , has failed to lodge an account 
of his elcction expenses at all as required by the Represen 
tative of the People Act , 1951, and the Rules made there 
under ; 


नई दिल्ली , 18 जून , 1981 
आ०अ० 1141. - - यत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
मई , 1980 में हुए बिहार विधान मभा के लिए साधारण निर्वाचन के 
लिए 228- रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र मे अनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
देवनाथ सिंह यादव ग्राम देवकली, पो० अकोढ़ा, जिला रोहनाम , बिहार 
लोक प्रतिनिधित्य अधिनियम , 1951 तथा तद्धनी बनाए गए नियमों 
द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में 
प्रमफल रहे है । 

और यत ., उक्त उम्मीदवार ने , उमे मम्यक सूचमा दिये जाने पर 
भी अपनी इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही 
विया है , पौर निर्वाचन पायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इम अमफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिस्य नहीं है , 


And whereas thet said candidate , even after due notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the frilure : 


___ Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act the Election Commissioin hereby declares the said Shri 
Abhimanu Sharma to be disqualified for heing chosen as , 
and for being, a member of either House of Parliament or of 
The Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of threç ycars from the date of this order, 

[ No . BR - LA/ 213 / 80( 88)] 


मा०अ०1140 - यत , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
फि मई , 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 213-पालीगंज निर्वाचन - क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री राम पन्द्र विन्य , ग्राम -पो० जरख , थाना पालीगंज , जिला पटना , 
बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए 
नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे हैं ; 


प्रत ; अब , उषा अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री देवनाथ मिहू यादव को समद के किसी भी 
सदन के या किसा राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश का तारीख में तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित बोषित करता है । 

[ स० मिहार -वि०म०/228/ 80 ( 91 ) ] 
New Delhi, the 18th June , 1981 
O . N . 1141. - - Whereas the Election Commission 16 Satisfied 
that Shri Deonath Singh Radav , Village Deokali , P. O . 
Akoshi, District Rohtas ( Bihar ) a contesting candidate for 
general election to the Legislative Assembly held in May , 
1980 from 228- Ramgarh constituency , has failed to lodyc an 
account of his election expenses as required by the Representa 
tion of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after due notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfiod that he has no good 
reason or justification for the failure ; 
___ Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act thet Election Commission hereby declares the said 
Shri Devnath Singh Yadav to be disqualified for being chosen 
as , and for being, a member of either House of Parliament 
or of thet Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this order , 

[ No. BR- LA|228/ 80( 91)] 


__ और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , मम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इस असफलता के कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 
निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है कि उसके पास छम असफलता 
के लिए कोई पर्याप्म कारग या ग्यायोमिय नही है , 
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भारत का राजपक्ष : मितम्बर 19, 1981/ भाद्र 28, 1903 
__ - . - - - 

- - -- - - 
आ० अ० 1142 -- - यत ., निर्वाचन प्रायोग का ममाधान हो गया है कि 

O . N . 1143 . — Whereas the Election Corrnission is satisfied 

that Shri Subash Tewari , Village Chintamanpur, P . O . Akhini, 
मई , 1980 में हुए बिहार विधान मभा के लिए माधारण निर्वाचन के 

Distiict Rohtas, Bihar a vontesting candidate foi general 
लिए 228 - रामगढ़ निर्वाचन -क्षेत्र से चुनाव लगने वाले उम्मायबार श्री clection to the Legislative Assembly held in May , 1980 from 

228 - Ramgarh constituency, has failed to lodge an account 
भगु नाथ मिह , ग्राम -पो० रामगढ़, जिला रोहतास , बिहार लोक प्रति 

of his election expenses as required by the Representation 
निधित्व अधिनियम , 1951 तथा लव प्रोन बनाए गए नियमो द्वारा अमे of the People Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 
क्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 

And whereas the saill candidate , even after due nolice , has 
रहे है । 

lot given any reason or explanation for the failure and the 
Flection Commission is satisfied that he has 11 ) good reason 

or justification for the failure : 
और, यतः , उक्त उम्मीदवार ने , उमे मम्यक सूचना दिये जाने पर 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
भी अपनी इस अमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 

Act the Election Commission hereby declares the said Shri 
दिया है, और निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि Subash Tewari to be disqualified for being chosen as , and 

for being , il meinber of eithes House of Parliament or of the 
उसके पाम इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिन्य 

Legislative Assembly or Legislative Council of a State for an 
नही है , 

period of thrce years from the date of this order . 

[ No . RR- L. A / 228 / 80493) 
अत अब, उक्त अधिनियम का धाग 10- क के अनुमग्ण में निर्वाचन 
प्रायोग एतत्हाग उफ्न श्री भगु नाय मिह को ममद के किमी भा सवन 

आ०अ० 1144 - -यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा पिभान पारण के सदस्य चुने कि मई , 1980 में हुए बिहार विधान मभा के लिए माधारण निर्वाचन 

आने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए 228-- गमगढ़ निर्वाचन- अन्न मे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
के लिए निहिन घोषित करता है । 

श्री मुरेन्द्र प्रताप मिह, ग्राम मुमारपुर , पो० अखिनी, रोलनास ( बिहार ) 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा सद्धीन बनाए गए नियमों 
[ म० बिहार -वि०म०/ 2 28/ 80 ( 92 )] 

द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में 

अमफल रहे है ; 
O . N , 1142 .- - - Whelens the Election Commission is satisfied 
that Shri Bhirgoo Nath Singh , Village and P. O . Ranigarh, 
District Rohtas , Bihar a contesting candidate for general ___ और , यन उपम उम्मादवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
clection to the Legislative Assembly held in May , 80 from 

भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं 
228 Ramgarh constituency, has failed to lodge an account of 
his election expenses at all as rcquired by the Rcpienenti दिया है , और निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
tion of the People Act, 1951 , and thet Rules made there . 

उसके पास इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिय 
Linder : 

नहीं है । 
And whereas the said candidate , even after due notice , 
has not given any reason or explanation foi the failure and 

प्रत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 10 - क के अनुसरण में निर्वाचन 
the Fleclion Commission is satisfied that he has no good 

प्रायोग एनदारा उमा श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह को समद के किसी भी 
reason or justification for the fuilure : 

मवन के या किसी राज्य को विधान ममा अषया विधान परिषद के सदस्य 
Now , therefore , in pursuance of section 10A of the suid 

चुने जाने और होने के लिए हम मादेश को नारीख मे तोन वर्ष की 
Act the Election Commission heieby declares the said Shri 
Bhirgoo Nath Singh to be disqualified for being chosen as, 

कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 
and for being, member of either House of Parliament or 

[ म बिहार -वि०म०/ 228/ 80 ( 94) ] 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this order. 

O . N . 1144 .- -. Whereas the Election Commission is satisfied 
[ No. BR-LA/ 228 /80/ 92) ] 

that Shri Surendra Pratap Singh, Village Jhujharpur , P . 0 . 

Akhini, District Rohtas ( Bihar ) a contesting candidate for 
आ०अ० 1143 - यत , निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है 

general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 

from 228 -Ramgarh constituency , has failed to lodge an 
कि मई , 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 

account of his clection expenses as required by the Representa 
के लिए 228 - गमगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 

tion of the People Act , 1951, and the Rules made thereundler 3 

___ And whereas the said candidate , even after due notice , 
श्री मुवाम तिवारी , ग्राम चिन्तामन पुर , पो० अखिनी , रोहतास ( बिहार ) । 

has not given any reason or explanation for the failure and 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तधीन बनाए गए नियमों 

the Election Commission is satisfied that he has no good 

reason or justification for the failure ; 
द्वारा अपेक्षिम अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में 
असफल रहे है । 

___ Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act the Election Commission hereby declares the said Shri 

Surendra Pratap Singh to be disqualiſed for being chosen 
और , यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर as , and for being, a memlxer of either House of Parliament 
भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रयया स्पष्टीकरण नही 

or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 

State for a period of three years frori the date of this order. 
दिया है , और निर्वाचन मायोग का यह भी समाधान गया है कि उम 

[ No. BR- LA| 228/ 80 ( 94 )] 
पाम इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है , 

आ०म० 1145: — यत , निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है 
मस अब , उक्त अधिनियम की धारा 10 - क के अनुसरण में निर्वाचन 

फि मई , 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए माघारण निर्वाचन 
प्रायोग एतद्द्वारा उक्त श्री मुवाम तिवारी को ममद के किसी भी मदन 

के लिए 25 3-मोधगया (प्रजा० ) निर्वाचन क्षेत्र मे चुनाव लड़ने वाले 
के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के मदम्य चुने 

उम्मीदवार श्री सीताराम माध , ग्राम मलमारी, पो० लक्ष्मीपुर , थाना 
जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 

टिकरी, जिला गया ( बिहार ) लोक प्रमिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा 
के लिए निहिन घोषित करता है । 

तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई 
[ म . बिहार -वि०म०/ 228/ 80( 93 )] भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 


594 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 19, 1981/ BHADRA 28, 1903 


[ PART 11 - SEC. 3( 1)] 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - 


- - - - - 


- - 


-- - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


और, पन , उन उम्मीदवार ने , उगे सम्यक मुचना दिये जाने पर 
भा पाना न श्रमान के लिए कोई कारण अथवा गापारण नी । 
दिया है निर्वाचन प्रापाग का यह भी समाधान हो गया है कि उपक 
पाम हम प्रमफलना क लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायाचित्य नहा है , 

अन अब , उक्त अधिनियम का धारा 110 - फ न अन्सरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री माता राम दुमाध को ममव के किसी भी 
मदन के या फिमा राज्य का विधान भमा अथवा विधान परिषद् के मदग्य 
शुन जान और होने के लिए इस आदेश का ताराख से नान वर्ग का 
कालाधि के लिए गिर्गहत धाषित करता है । 

[ म . बिहार -वि०स०/ 25 3 80( 90) ] 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act the Election Commission herelly declares the said Şbri 
Ram Junam Sharnia to be disqualified for being chosen as , 
und fur being, it member of cither House of Parliament or 
of the Legislative Assembly or Legislative Council o 
Slulle lur a period of three years from the date of this order . 

__ [ No. BR - LA / 240180( 100)] 


O . N , 1145 . - Whereas the Election Conmmission is salistied 
that Shri Sitalam Dusadh, Village Mulhali , P. O . Lakshmipur , 
P . S . Tikati , District Gaya ( Bihar ) A collestin, ctindilute 
for general election in the Legislative Insembly held in 
Muy , 1980 from 253 - Bodhgiya (SC ) cinstillicncy , huy failed 
to lodge in account of his clection expenses at all as required 
by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules 
made thereunder ; 

And whercay the said candidate , even after due notice , 
has not given any Icason or enplanation for the failute and 
the lilccuon Commission 19 satisfied that lie hai a good 
Teason or justification for the luilure ; 

Now , therefore , in putsuance of section 10A of thç said 
Act the Election Commission hereby declares the suid Shui 
Sitaram Dusadh to be disqualified for being chosen as, and 
for being , 1 member of cither House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a Stute 
for a period of three years from the date of this order . 

[ No. BR-LA/ 253 / 80(90)] 


नई दिल्ली , 30 मन , 1981 
प्रा० अ - 1147. - - यत ,निर्वाचन अायोग का समाधान हो गया है कि मई , 
1980 मे ET बिहार विधान ममा के लिए माधारण निर्वाचन के लिए 
237-देव (प्रजा० ) निर्वाचन क्षेत्र से अनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री मोहन गम ग्राम चिन्ह की , पो० अम्बा, जिम्ना और गाबाद , बिहार 
नोक गमा प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 141तद्धीन बनाए गए नियमों 
दाग अपेक्षित अपन निर्वाचन ट्यथा का कोई भी लेखा दाखिल करने में 
अभफल रहे है , 

पोर, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उमे सम्बक मूचना दिये जाने पर 
भी अपनी इस असफलता के लिए का कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है, निर्वाचन प्रयोग का यह भा समाधान हो गया है कि उनके पास 
हुप असफलता के लिए काई पर्याप्त वारण या म्यायोचिन्य नहीं है ; 

अत , अब, उक्न अधिनियम की धाग 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एनद्वारा उक्त श्री मोहनराम को ससद के किसी भी मदन के 
या किसी विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और 
होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष का कालावधि के लिए 
निरहित घापित करता है । 

[स० बिहार-वि०म० / 237/ 30 ( 110)] 
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New Delhi , the 30th June, 1981 


O . N. 1147 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Mohan Ram , Village Chihki, P . (). Amba , District 
Aurangabad , Bihir I contestiny candidate for general election 
{ y the Legislative Assembly held in May , 1980 from 237 
Dco ( C ) constituency , has failed to lodge an Account of 
his election expenses at all as icquired by the Representation 
of the Peoplc Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after due notice , 
hus not given any reason or explanation for the failure and 
The Election Commission is satisfied that he hus no good 
reason or justification for the failure : 


नई दिल्ली, 22 जून, 1981 
आ०अ०1146 - -- यत , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि मई , 1980 में हाए बिहार विधान मभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 240- प्रोबग निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लहने वाले उम्मीदवार 
श्री राम जनम शर्मा , ग्राम मनग , यो० मिहाडी , थाना दाउदनगर , 
औरंगाबाद, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा 
नधीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित रीति में अपने निर्वाचन व्ययो का 
लेखा दाखिल करने में प्रमफान रहे हैं ; 

मौर , अत उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिये जाने पर भी 
अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है , और उस उम्मीदवार द्वारा दिए अभ्यावेदन पर विचार करने के 
पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इस असफलता के लिए कोई पाप्त पारण या न्यायोचित्य नही है ; 

प्रमः प्रम , उक्न अधिनियम की धारा 10 -क के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एतदद्वारा उक्त श्री राम जनम शर्मा को गसद के किसी भी मदन 
के या किसी गग्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के मवस्य 
चुने माने और होने के लिए इस आदेश की तारीख में तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

म . बिहार -वि०म०/ 24(0/80( 1100) ] 


__ Now, therefore, in purslmance of section 10A of the said 

Ict the Election Commission hereby declares the said Shri 
Mohan Ram to be disqualified for being chosen as, and for 
being, a inember of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State foi a 
period of ibiee years from the date of this order , 

[ No. BR - LA | 237180 ( 110) ] 
नई दिल्ली , 4 जुलाई 1981 
आ०अ०1148. - - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि मई , 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के 
लिए 247-वेलागंज निविन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री शहरूद्दीन , ग्राम , पोट चन्दौती , जिला गया (बिहार ) लोफ प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 तथा तशीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने 
निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है । 


New Delhi , the 22nd June , 1981 
O . N . 1146.--- . Wherens the Election Commission is yatisfied 
that Shri Ram Janain Sharma, Villoge, Makhua, P . O . Sihani, 
District Aurangabad , Bihar i contesting candidate for general 
election to the Legislative Assembly held in May , 1980 from 
240 - Obra constituency , has failed to lodge an account of his 
election cxpenses in the munner als icquicl hy the Repucsonta 
tion of the people Act, 1951, and the Rules made theicunder ; 

And whreas the said candidate , cion after Jue notice , has 
not given uiy reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has a good icuson 
os justification for the failure : 


और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , मम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इम मसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का गमाधान हो गया है कि उगने गाम पम अमफलता 
के लिए, कोई गर्यात कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

अत अन्न , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनमरण में निर्वाचन 
आयोग एमझाग उक्त श्री महरुद्दीन को ममद के किसी भी सदन के 


[ भाग II ----खण्ड 3( iii ) ] 
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या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस आदेश का तारीख से तीन बप की कालावधि 
के लिए निरहित घापित करना है । 

[ स० विहार-वि०स०/ 247/ 30( 122 )] 
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New Delhi, che 4th July , 1981 
O . N . 1148 . - - Whereas the Election Conimission is satisfied 
that Shri Shehruddin , Village and P . 0 . Chandauti, District 
Gaya , Bihar a contesting candidate for genei al clection to the 
Legislative Assembly held in play , 1980 fion 247 - Bulaganj 
constituency , has failed to lodge un account of his election 
expenses at all as required by the Representat .on of the 
People Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after due notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or jus -ification for the failure ; 
__ Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act the Election Commission hereby declares the said Shri 
Shahruddin to be disqualified for being chosen as , and for 
heng, a member of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a 
period of three years from the late of this order . 

[ No. BR -LA/ - 47 , 80(122 )} 


श्री बाल्मीकी शर्मा, प्राम , पोस्ट मुसी , थाना टिकारी , जिला गया , 
विहार लोक प्रनिगडित अधिनियम , 1951 ता तन बनाए गए 
नियमो हारा अपना 
प चन ज्यया का कोई भी ना दाखिल 
करन में असफल रहे है ; 

और यत , उतर रम्न दवार ने , मन्यक मचा दि , जग पर भी , 
इम असफल । के लिए कोई कारण अथवः स्पष्ट करण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इम अमफलना 
के लिए काई पर्यापन कारण या न्यायो चत्व नहीं है , 

अत प्रब , उमा अधिनियम की धारा 110-7 के अनुसरण ने निर्वाचन 
मायाग एनारा उक्त मी वाम शर्मा का समद के किमी भी सदन के 
यो किनो र का विधान मना अपवा विधान परिषद् के सदम्ब दुने 
जाने ओर होने के लिए इस आदेश की तारीख से तन वर्ष की कालावधि 
के लिए निर्गहन घोपित करता है । 

[ स० बिहार -वि०म०/ 24 7/ 80 ( 124 )] 


O . N . 1150 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Balyamiki Sharma, Village and P . O . Musi, P . S . 
Tikari, District Gaya , Bihar a contesting candidate for general 
election to the Legislative Assembly held in May , 1980 from 
247 - Belaganj constituency , has fuiled to lodge ari account of 
his election expenses at all as required by the Representation 
of the People Act, 1951 , and the Rules matie thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after due notice , has 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure ; 
___ Now, therefore, in pursunce of section 10A of the said 
Act , the Elec . ion Commission hereby declares the said Shri 
Balyamiki Sharma to be disqualified for being chosen as, and 
for being, a member of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a 
period of three years from the date of this order , 

[ No. BR -LA|247[ 80 ( 124)] 


आअ0 1149 --~- यन , निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है कि मई , 
1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 
247- बेलागज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मो० 
नेहालुदिन , ग्राम चातरघाट , पो० लक्ष्मीपुर , चन्दौती , जिला गया विहार 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा 
• अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 
रहे हैं । 

और यत , उक्त उम्मीदवार ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 
निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इम असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं हैं ; 

अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण मे निर्वाचन 
आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मो० नेहालुदिन को संसद के किसी भी सदन 
के या किमी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चने 
जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष बी कालावधि 
के लिए निर्गहत घोषित करता है । 

[ म० बिहार -वि०स०/ 247 /80( 123)] 


5 


__ आ०अ० 1151--- - यत , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि मई , 1980 मे हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 247-बेला गज निर्वाचन - क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री उमेश कुमार मिह, ग्राम विन्दौल , पोस्ट खितरमराय , जिला गया , 
बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तधीन बनाए गए नियमों 
द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में 
असफल रहे है ; 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है कि उसके पास इस अमफलता के 
लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 


O . N . 1149. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Md. Nehaluddin , Village Chatarghat, P . O . I akshmi 
pur, Chandauti, Gaya , Bihar a contesting candidate for gene 
ral election to the Legislative Assembly held in May , 1980 
from 247 - Belaganj constituency , has failed to lodge an account 
of his election expenses at all as required by the Representa 
tion of the People Act , 1951 , and the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after due notice , has 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure ; 
___ Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 

, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Md. Nehaluddin to be disqualified for being chosen as, and 
for being, a member of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly Or Legislative Council of a State for 
a period of three years from the date of this order. 

[ No . BR-LA/ 247 / 80( 123 )] 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एतवारा उक्त श्री उमेश कुमार सिंह को संसद के किसी भी सदन 
के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निहित घोषित करता है । 

[ सं० बिहार -वि०स०/ 247/ 80 ( 125 )] 


O . N . 1151. – Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Umesh Kumar Singh , Village Bindaul, P . O . Khiser 
sarai, District Gaya , Bihar a contesting candidate for general 
election to the Legislative Assembly held in May , 1980 from 
247- Belaganj constituency , has failed to lodge an account of 
his election expenses as required by the Representation of 
the People Act , 1951 , and the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after due notice , has 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure : 


आ०अ० 1150: – यता,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
मई , 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए 247- बेलागंज निर्वाचन - क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 


- 


- - 


- 


- 


- 
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प्रत अभ, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुमरण में निर्वाचन 
Now , therefore , in pursuance of section 10A of the sad 
Act the Election Commission hereby declares the suid Shui 

प्रायाग एतद्वारा उक्त श्री अनृप नारायण का समद्र के किसी भी मदन 
Umesh Kumar Singh to be disqualifice for being chosen as, 

यो बिना राज्य का विधान ममा अथवा विधान परिषद् के मदम्य चने 
und for being , a member of either House at Parliamen , or 
ol the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 

जाने और होने के लिए म प्रावेश की तारं रन से तीन वर्ष की कालावधि 
for a period of three years from the date of this order , 

के लिए निर्गम घोषित करता है । 
[ No. BR-LA/ 247 / 80( 125 ) ] 

म० मिहार लो०म० /40/ 80( 26 ) ] 


मा . 1152 ---- यतः,निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है कि मई , 
1980 में हर बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए 247- ये लागय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लाने वाले उम्मीदवार 
श्री रामदेव प्रसाद वर्मा, ग्राम वमना टोला महमदपुर पोस्ट पनाई, थाना 
जहानाबाद, जिला गया , बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 मथा 
मदीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित रीति में अपने निर्वाचन व्ययो । 
लेखा दाखिल करने में असफल रहे है , 


और, यता, उन उम्मीदवार ने , उसे मम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी अपनी इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही 
दिया है , और उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गए अभ्यावेदन पर विचार करने 
के पश्चात्निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इस असफलता के लिए कोई पनि कारण या न्यायौचित्य नही है ; 


New Delhi, the 22nd July, 1981 
O . N . 1153 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Anup Narail , Chitarglipt Nagar , Club Road , 
Aurangabad , Bihar a contesting candidate for general election 
to the Lok Sabha held in Januery , 1981) from 40- Aurangabad 
constituency , bus failed to lodge an account of his election 
expenses at all as required by the Representation of the 
Pcople Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after duo nutice , hay 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure ; 
___ Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act the Election Commission hereby declares the said Shri 

Narain to be disqualified for being chosen as , and for 
being , a member of cither House of Parliament or of the 
Legislative Assembly of Legislative Council of a State for 
a period of three years from the date of this order. 

[ No, BR- HP- A / 40 / 80( 26)] 


अन . अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनमरण में निधन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री राजवेव प्रमाद वर्मा को समद के किमी भी मदन 
के या किसी राज्य को विधान सभा प्रथया विधान परिषद् के सदस्य चुने 
आने और होने के लिए इस मावेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निहिन घोषित करना है । 

मं० बिहार वि०स० [ 247/ 80( 126)] 


O. N . 1152. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Rajdco Prasad Verma, Village Bahhnatola Mahmad 
pur , Post Pandui, P . S . Jehanabad, District Gaya, Bihari 
contesting candidate for general election to the Legislatvę 
Assembly held in May , 1980 from 247 - Belaganj constituency , 
has failed to lodge an account of his election expenses within 
manner as required by the Representation of the People Act, 
1951 , and the Rules made theicinder ; 


And whereas the said candidate , even after due notice 
has not given any reason or explanation for the failure alla 
the Election Commission is satisficd that he has no good rea 
son or justification for the failure , 


नई दिल्ली , 23 जुलाई , 1981 
आ०अ० 1154-- - यत , नि चिन पायोग का समाधान हो गया है कि मई, 
1980 में हुए बिहार विधान मभा के लिए माधारण निर्वाचन के लिए 
40 जलालपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्माववार श्री सुरेश 
सिह, ग्राम विशनुपुर , पो० जलालपुर , जिला मारण, बिहार लोक प्रति 
निधित्व अधिनियम , 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित 
अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में प्रमफल रहे हैं ; 

प्रोर यत उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
दम प्रमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है ; 
___ अत. प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री सुरे ; मिह को मसव के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस आदेश क तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ स० बिहार-वि०स०/ 40/ 80 (140 )] 
New Delhi , the 23rd July , 1981 
O . N . 1154 . - - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Surendra Singh , Village Vishunpura, P . O . Jalalpur , 
District Saran , Bihar a contesting candidate for general elec 
tion to the Legislative Assembly held in May , 1980 from 
40- Jalalpur constituency, has failed to lodge an account of 
his election expenses at all as required by the Representation 
of the people Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act the Election Commission hereby declares the said Shri 
Raideo Prasad Verma to be disqualified for being chosen as 
and for being, a member of either House of Parliament or of 
the Legislative Assombly or Legislative Council of a State for 
a period of three years from the date of this order. 

[ No. BR - LA/ 247 / 80 (126 )] 


नई दिल्ली , 22 जुलाई, 1981 


म 


मा०1०1153 - -- माता, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि मनवरी, 1980 में हुए लोक ममा के लिए साधारण निर्वाचन के 
लिए 40 -पौरगाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री अनूप नारायण , चित्रगुप्त नगर, क्लब रोड़, औरंगाबाद , बिहार लोक 
प्रतिनिधिस्य प्रधिनियम , 1951 तथा नबीन मनाए गए, नियमों द्वारा 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा काखिल करने में प्रमफल 
रहे । 

और यत , उन उम्मीदवार ने , सम्बक मृचना दिए जाने पर भी , 
इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास म प्रमफलता 
के लिए कोई पर्याप्न कारण या न्यायोचि नही है ; 


And whereas the said candidate , even after due notice , has 
not given any reason or oxplanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good loagon 
or justification for the failure ; 


__ Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act the Election Commission hereby declares the said Shri 
Surendra Singh to be disqualified for beinr chosen as , and 
for being, a member of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a 
period of three years from the date of this order , 

[ No. BR- LA/ 40 / 80( 140) ] 
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मई दिल्ली , 26 जुलाई, 1981 
___ आ०म० 115 5- - - यम , निर्वाषन आयोग का समाधान हो गया है 
कि मई , 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 272-बगोदर निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
शिष टहल मंडल , ग्राम मंदरामी , पाट केणयारा , जिला गिरिह, बिहार 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 195 ] तथा तीन बनाए गए नियमों द्वारा 
अपेक्षित समय के अन्दर तथा गति में अपने निर्वाचन व्ययो का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे है , 


O . N . 1156. - Whereas the Flection Commission is setiafled 
that Shri Hargovind Yadav, Village and P . O , Bagodar , Dis 
trict Giridih , Bihar a contesting candidate for general election 
to the Legislative Assembly held in May , 1980 froti 272 - Bugo 
dar constituency, hus fuiled to lodge an account of his election 
expenses at all as required by the Representation of the 
People Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 


L 


And whereas the said candidate , even after due notice , has 
not given any reason or explanation for the failure and tho 
Election Commission is satisfied that he has good reason or 
iustification for the failure : 


Now , therefore , In pursuance of section 10A of the said 

the Election Commission hereby declares the said Shri 
Hargovind Yadav to be disqualified for being chosen as , and 
for being, a member of either House of Parliament or of 
the Icgislative Assembly or Legislative Council of a Slato 
for a period of three years from the date of this order , 

[ No. BR-LA/ 272 / 80 ( 1441 


पौर, यम , उक्त उम्मीदवार ने , उभे गम्यक सूचना दिये जाने पर 
मी अपनी इस असफलता के लिए फाई कारण प्रथया स्पष्टीकरण नही 
दिया है, निर्वाचन आयोग का यह भी ममानान हो गया है कि उसके पास 
इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 

प्रस. मम , उमप्त मधिनियम की धारा 10- फ के भनु मरण में निर्यापन 
आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शिव टहल महल को ससव के किसी भी गवन 
के या किसी गज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
चुने जाने पर होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन पर्व की परमा 
वधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[सं० बिहार -वि०म०/ 272/80 ( 1 4 :)] 


New Delhi, the 25th July , 1981 
O . N. 1155. --- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Sheo Tehal Mandal, Villaco Mandra 
wart, District Giridih , Bihar a contesting candidate for general 
election to the Legislative Assembly held in May , 1980 from 
272 - Bagodar constituency , has failed to lodge an account. of 
his clection expenses within the time and in the manner as 
required by the Representation of the People Act, 1951 , und 
tho Rules made thereunder ; 


नई दिल्ली , 28 जुलाई, 1981 
आ० म० 1157: यतः, निर्वाचन आयोग का गमाधान हो गया 
है कि मई , 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए माधारण 
मिर्षाचन के लिए 1 2 4- पोली निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लडने पाले 
उम्मीदवार श्री लाल महम्मद शेख , ग्राम भंडसार, पोस्ट सपहरी , 
मायन पुर , पूणियां, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 सया 
नधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई 
भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं । 

पौर , यत्तः , उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 
निर्वाचन प्रायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस अमफ 
पता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 


And whereas the said candidate , even after due notice , has 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
Or justification for the failure ; 


अतः अब, उक्त पधिनियम की धारा 10- के अनुसरण में निर्वाचन 
भायोग एतदद्वारा उयत श्री लाल महम्मद शेख को संसद के किसी भी 
सदन के या किसी गज्य की विधान सभा अषया विधान परिषद के सदस्य 
चुने जाने पर होने के लिए इस पादेश की तारीख में तीन घर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[सं० बिहार -वि०स० /124/ 80/ ( 152 ) ] 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act the Election Commission herehv declare the said Shri 
Sheo Tehal Mandal to be disqualified for being chosen as and 
for ha ng a member of either House of Parliainent or of the 
Lorislative Assambly or I coislative Council of a State for a 
period of three years from the date of this order. 

INo. BR-LA / 2721801143) 


New Delhi, the 38th July , 1981 
O. N . 1157 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Lal Mohamad Sheikh , Village Bhandsár P . O . Chapa 
hari, Bhawanipur , Purnea , Bihar a contesting candidate for 
general election to the Legislative Assembly held in May , 1980 
from 124- Rupauli constituency , has failed to lodge an account 
of his election expenses at all 99 required by the Representa 
tion of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder : 


मा० म . 1156 .--: - - यम , निर्वाचन पायोग का गमाधान हो गया 
है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए माधारणनिर्वाषन 
के लिए 272-अगोदर निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाब लगने वाले उम्मीदवार 
श्री हरगोविन्द यावत , ग्रा० व पो० बगोदर , जिला गिरिडीह, (बिहार ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तमीम बनाए गए नियमो 
द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वास्थिन करने में 
प्रगफल रहे हैं , . 


And whereas the said candidate , even after due notice, has 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure ; 


भौर, गनः उक्त उम्मीदवार ने, उमे सम्बक मृखना दिये जाने पर भी 
अपनी इस सफलता के लिए कोई कारण प्रामा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है, निर्वाचन आयोग का यह मी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इश प्रमफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 


Now , therefore , in bur stuarice of section 10A of the said 
Act the Flection Commission hereby declares the said Shri 
Lal Mohamad Sheikh to be disqualified for heing chosen , as , 
ind for being, a member of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of hig order . 

INo . BR- LA / 124 / 80( 152 )] 


__ प्रतः अध्य , उत्सम अधिनियम की भाग 10-फ. के अनमरण में निर्वाचन 
पायोग एसदमाग उन श्री हरगोविन्द यादव को संसद के किसी भी मदन 
के या किसी राज्य को धान सभा अथवा विधान परिषद के मदम्य मने 
आने और होने के लिए इस आदेश को नार रन मे तीन वर्ष को कालावधि 
के लिए निर्विन घोषित करना है । 

मं० बिहार -वि०म० / 273/ 80 ( 144) ] 
673 GI/ 81 - 2 


मई दिल्ली , 29 जुलाई , 1981 
आ० म . 1158: - - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
है कि मई, 1280 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 286 चन्दनकियारी, ( अ० जा . ) निर्वाचन -दोन से चुनाष लड़ने 
बाले उम्मीदभार श्री घोषाल चन्द्र रजमार , प्राम परबहाल , पोस्ट बरमसिया , 
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And whereas the said candidate , even after due i otice , has 
not giien any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has a good reason 
or justification for the failure ; 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act the Election Commission hereby declares the said Shari 
Mahindi Rajwur to be disqualified for being chosen as , and 
for being, a member of oither House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of State for a 
poriod of three years from the date of this order . 

[ No. BR -LA / 286 / 80(158)] 


T 


पाना चन्दननिगर , धनमाप, बिहार लोक प्रतिनिधित्य प्रतिनियम , 1951 
तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययी का 
कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है । 
____ौर , यतः , उक्त उम्मीदवार ने , उमे सम्भक सूचना दिए जाने पर 
मी , अपनी इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्टीकरण नहीं 
दिया है , और निर्वाचन मायोग या यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिरय महीं है ; 

अत: अब , उस अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री घोपाल चन्द्र रजबार को ससम के किसी भी 
सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सवस्म 
चने जाने पार होने के लिए इस आदेश की तारीख में तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[संख्या बिहार -वि०स०/ 286/80( 157)] 
New Delhi, the 29th July , 1981 
O . N . 1158.--- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Goshal Chandra Rajyar, Villego Paiawahal, P . O . 
Varmasin , Thana Chandankıyari, Dhanbad (Bihar ) , a contcating 
candidate for general election to the Legislative Assembly 
held in May , 1980 from 286 - Chandankiyri ( SC ) constituency , 
has failed to lodge an account of his election expenses of all 
as required by the Representation of the Peoplo Act , 1931 , and 
the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after due notice , has 
1101 given any reason or explanation for the failure and the 
Election Conimission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure ; 
___ Now , therefore. in pursuence of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Ghoshal Chondra Rajwar to be disqualifed for being chosen 
as , and for being, a member of cither House of Parliament 
os of ihe Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three ycars from the date of this order . 

INo . BR-LA| 286180( 13717 


__ आ० 901160 --- ---यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
है कि मई , 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए 286-पत्ननकियारी ( म० जा० ) निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने 
वाले उम्मीदवार श्री सुफल राजक , ग्राम मूमरूबी पोस्ट प्रामहीला , थाना 
वन्यकियारी धनबाद (बिहार. ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा 
तथा पधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का 
कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल रहे हैं ; 


2 


और, यतः , उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्मक मृचना दिए जाने पर 
भी , अपनी श्म असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है , और , निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कानण या न्यायोचित्य 
नही है ; 
__ अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एलद्वारा उक्त श्री मुफल रजक को समद के किसी भी सदन के 
या फिमी राज्य की विधान मभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने पौर होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है ।। 

( सं० मिहार -वि०स० / 286/80 ( 159) ) 


2 


आ० म० 1159 :- - यतः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया 
है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 284 चन्दन किमारी ( म० आ० निर्वाह क्षेत्र से चुनाब ) 
लाने वाले उम्मीदार श्री महिन्दी रजवार , प्राम बरकामा ( टोला पारबाद ), 
पोस्ट पन्दनकियारी, जिला धनबाद (बिहार ) लोफ प्रतिनिधित्व अधिनियम, 
1951 तथा सधन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन 
उपयों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 


O . N . 1160 ... - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Suphal Rajak , Villag ? Majurdubi, P . O . Ambila , 
Thana Chandankiyari, Dhanbad (Bihar) contesting candidate 
for general election to the Legislative Assembly held in May , 
1980 from 286 - Chandankiyari ( SC ) constiuenty , his failed to 
lodge an account of his election exnciscs at all as required 
by the Representation of the People Act . 1951, and the Rules 
made thereunder ; 


And whereas the said candidate , even after dus notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the falure ; 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act the Flection Commission herchy declares the said Shri 
Suphal Raiak to be disqualified for being chosen as , anil for 
heing, a member of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly Or Legislativo Council of a State for 
a period of three years from the date of this order . 

No. ER- LA| 286180( 159) ] 


मोर , यत , उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर 
मी प्रपन म असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है , पौर , निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या स्यायोचित्य 
नहीं है । 

अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एस द्वारा उक्त श्री महिन्दी रजवार को संसद के किसी भी सवन 
में या किमी राज्य की विधान- सभा अथवा विधान परिषद के सतस्य चुने 
जाने पीर होने के लिए इस आदेश की तारीख मे तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ संख्या विहार-वि०म०/ 286/ 80 ( 158 )] 


आ . 901161 ---: -- यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
है कि मई, 1980 में हए बिहार विन सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 206-पटना पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मी . 
ववार श्री मो० गफ्फार , ग्राम समनपुरा , पोन्ट बी० बी० कालेज, पटना - 
14 (बिहार ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए 
गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल 
करने में ममफल रहे हैं । 

और , यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे मम्पक मनना दिए जाने पर 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही 
दिया है , पौर निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पाम इम असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण ना आयोचित्य नही 


O . N. 1159. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Mahindi Rajwar , Village Barakama. (Tola Parbad ), 
P . O . Chandankivari , District Dhanbad (Bihar ), El contesting 
Candidate for general election to the Legislative Assembly 
held it Moy , 1980 from 286 - Chandankivari (SC ) coratituency , 
has failed to lodge an account of his election expenses at all 
as required by the Representation of the People Act, 1951 , 
and the Rules made thereunder ; 


[ भाग 11 --- मण्ड 3( iii )] 
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मत प्रब , उस अधिनियम का धाग 10 के मनमरण में निर्वाचन 
आयोग पद द्वारा उक्त श्री मो0 मपफार का संसद के किो भी भवन के 
या घिसी राज्य की विधान सभा अयथा विधान परिषद् के मदस्य चुने 
आने पर होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[संख्या बिहार वि०स०/ 206/ 80 ( 160) ] 


श्री सिया राम राय , गोमाई टोला, सवाफत - पाश्रम , पटना (बिहार ) लाफ 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 सथा तवृधीन बनाए गए नियमा द्वारा 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा पाखिल करने में 
असफल रहे है । 


O . N . 1161 , - - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shii Md, Gaflar , Village Sainanpura , P . O . B . V . College, 
Patna - 14 , ( Bihar) A contcsting candidate for coneral election 
to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 206 
Patna West constituency , has failed to lodge un account of 
his election expenses at all as required by tho Representation 
of the People Act , 1951, and the Rules made thereundel 


और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
अपनी इस प्रमफलता के लिए काई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है , 
और , निर्वाचन पायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
प्रमफलना के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिन्य नहीं है । 

प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्स श्री सिया गम राय को संमद के किसी भी मवन के 
या किसी राज्य की विधान राभा प्रयवा विधान परिषद के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की फालावधि 
के लिए निरहित पापित करता है । 

[ संख्या बिहार -वि०स०/ 206/ 80 ( 162)] 

भादेश से , 
सतीश चन्द्र जैन , अथर सचिव 


And whereas the said candidate , cven after due notice , hus 
not given any reason or explanation foi the failure and the 
Election Cominission is satisfied that he has no good reason 
or justication for the failure , 


O . N . 1163 .- - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Sıya Ram Rai, Gosai Tola , Sadakit Ashram , Fatia 
( Bibar) & contesting candidate of gencral electics to tho 
Legislutive Assembly held in May, 1980 from 206 -Patna West 
constituency , has failed to lodge an account of his election 
expcnscs at all as required by the Repiesentation of the Peoplo 
Act, 1951 , and the Rulcs made thereunder 

And whereas the said candidate , even after due notice, has 
not givon any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure ; 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act the Election Commission hereby declares the said Shri 
Siya Ram Rai to be disqualified for being chosen as , ond for 
beuig , a member of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 
a period of three years from the date of this order . 

[ No. BR - LA/ 206 / 80( 162 ) ] 

By Order , 
SC. JAIN, Under Secy . 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act the Election Commission heięby declares the suid Shri 
Mc . Gaffar to be disqualified for being chosen 79 , and for 
being , a member of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly Or Legislative Council of a State for a 
period of three years from the date of this order . 

[ No, BR -LA / 206 / 80( 160)] 
आ . १ . 1162 - - यत., निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
है कि मई , 1980 में हुए बिहार विधान मभा के लिए माघारण निर्वाचन 
के लिए 206 - पटना पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाथ नपने वाले उम्मी 
पवार श्री राम प्रवेश सिंह, विजय मिनी मार्केट , जी० पी० प्रो०, पटना 
बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा ततधीन बनाए गए 
नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन य्पयों का कोई भी लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे हैं , 

और , यत , उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
अपनी इस मसफलता के लिए कोई मारण प्रयाना स्पष्टीकरण नहीं किया 
है , और निर्वाचन प्रयोग का यह भी ममाधान हो गया है कि उसके पास 
इम पासफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 

प्रतः प्रम , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनमरण में निर्वाचन 
पायोग एनद्वारा उक्त श्री राम प्रवेश मिह को सगा के किमी 
मवन के या किसी गग्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
व ने आने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तान वर्ष की 
कालाधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[संख्या बिहार वि०स० / 206/80 ( 161 ) ] 
O . N . 1162. Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Ram Pravesh Singh , Vijay Mini Market , G . P . O ., 
Patna ( Bihar ) i contesting candidate for general election to 
thc l.cgislative Asscmbly held in May , 1980 from 206 - Patna 
West constitucncy , has fhiled to lodge an account of his 
election expenses at all as required by the Representation of 
the People Act , 1951, and the Rules made thereunder 

And whereas the said candidate , even after due notice , 
bus nut any reason or oxplanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act the Election Commission hereby declarca the wall Shri 
Ram Pravesh Singh to ho disqualified for being chosen as , 
and for being , & member of either House of Parlianicnt or 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of threc years from the date of this order, 

____ No. BR-LA / 206 / 80( 161)] 
___ मा०अ० 1163. - यतः निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि 
मई , 1980 में हुए बिहार -विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 
206-पटना पश्चिमी निर्वाचन - क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीववार 


आवेश 
नई दिल्ली, 25 जुलाई , 1981 
मा० . 1184. — यसः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 
कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निधिम 
के लिए 45 बोरीवली निर्वाचन - क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री आर०सी० शर्मा, विद्या भवन , मटकीपाडा, दहीमार ( पूर्व ) बम्बई- 68 
( महाराष्ट्र ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 सथा तदधीन बनाए गए 
नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा पाखिल 
करने में असफल रहे हैं ; 


और यतः, उपम उम्मीदवार ने , मम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस 
अमफलता के लिए कोई कारण प्रथया स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस सफलता के 
लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ; 

प्रतः प्रम, उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुमरण में निर्वाचन 
आयोग एतदद्वारा उक्त श्री आर०मी० शर्मा को संसद के किसी भी सदन 
के या किसी राज्य की विधान ममा अथवा विधान परिषद के सदस्य चने 
जाने मौर होने के लिए हम आदेश की सारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित भोषित करता है । 

[ सं० महा-वि०स०/ 45/ 30 ( 144 ) ] 
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के लिए 186-जालना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव करने वाले उम्मीषबार 
श्री शिडे दिगम्बर शिरग , सबर जागर, जामा, जिता पोरगानाद 
( महाराष्ट्र ) नाक प्रतिनिधिस्थ अधिनियम 1951 तथा तद्वान बनाए गए 
नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन प्रया का काई भा मा दान 
करने में असफल रह है ; 


ORDERS 
New Delhi , the 25th July , 1981 
O . N . 1164. -. -. Whereas the Election Commission is saisfied 
that Shri R . Ç . Sharma, Vidya Bhawan , Ketkipada, Dabibar 
( East ), Bombay - 68 ( Maharashtra ) a contesting cand date fort 
general election to the Maharashtra Legislative Assenıbly hulu 
In May, 1980 from 45- Borivali constituency, has failed to 
lodge an account of hiy election expenses at all as required by 
the Representation of the People Act , 1951 , and the kucs 
imade thereunder ; 

And whereas , the said candidate , even aflcr due notice , 
has not given any reason or explanation for the failurc and 
the Elcction Commission is satisfied that he has no good ien 
son or justification for the failurc ; 
__ Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby deciares the said Shri 
R . C . Sharma to be disqualified for being chosen as , and for 
being a nicmber of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a 
period of thiee years from the dato of this order 

[ No . MI -IA/ 45 / 80( 144 )] 


और पत , उस उम्मीदवार ने , सभ्य सूचना दिए जाने पर भी इस 
असफलता के लिए काई काग भनमा पटाकाग नहींदिदै मोर 
निर्वाचन मायोग का समाधान हा गया है कि उनके पास इस असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिप नहीं है , 


मत . अब , उक्त अधियिम की धारा 10-क के मनमरग म निर्वाचन 
प्रायगि एतदद्वारा उक्त श्री शिडे दिगम्बर रिरग का समद के किसी भी 
सदन के या किसी राज्य को यिधान ममा प्रयया विधान पार के सदस्य 
चुने जाने और हाने के लिए इस प्रादेश की नारोप से तीन वर्ष का काला 
वधि के लिए निहित घोषित करता है । 

[सं० महा-जि०म०/ 186/ 30 ( 1 5 3 ) ] 


CA 


नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1981 
मा०म० 1185- -- यत , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि मई, 1980 में हा महाराष्ट्र विधान भभा के निर माधारण निर्वाचन 
के लिए 49-कुग्ला विधान सभा निर्वाचन- क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीद 
बार श्री डोंगरे शेश राव , हिन्मान कम्पनी , मा मिल कम्पाउण्ड , एल० वी० 
शास्त्री मार्ग , विखरोली , बम्बई- 83 ( महाराष्ट्र ) लोक प्रतिनिधित्व अधि 
नियम , 1951 सथा तद्धीन बनाए गए नियमों दाग अपेक्षित रीति से 
अपने निर्वाचन स्त्रयों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं । 

और , यन., उक्न उम्मीदवार द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार 
ने के पश्चात निर्वाचन आयोग का यह भी मभाधान हो गया है कि उसके 
स इस अमफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं 


New Delhi, the 1st August, 1981 
O. N. 1166. - - Whereas the Election Commission is satis ed 
that Shri Shinde Digamber Shrirang, Sadar Bazar, Jaloa , 15 
uet Aurangabad Maharashtra ) a contesting candidate for 
general election to the Maharashtra Legislative Assembly held 
in May , 1980 from 186 - Jalna Consutuency , bag inilud to 
Jodge an account of his election expenses at al] 28 , equued 
by tht Representation of the People Act , 1951 , and the Rules 
made thereunder : 


And whereas the said candidate , even after due notice , 
has not given any reason or explanation for the falure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said ! 
Act , the Election Commission hereby declares the aid Shri 
Shinde Digamber Shrirang to be disqualified for being chosen , 
As , and for beini tic rbei " Aither House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
Slate for a period of three years from the date of this order. 

INo. MT -LA/186,80(153) ] 


प्रत , पब , उक्त प्रधिनियम की धारा 10- के अनुग्मरण में निर्वाचन 
भायोग एतवहाग जमन श्री डोंगरे शेशराव को मंमय के किसी भी मदन के 
या किमी राज्य झी विधान मगा अथवा विधान परिषद के सक्षम्य चुने 
आन और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

स० भला-वि०म०/ 49/ 80( 157)] 


New Delhi, the 3161 July , 1981 
O . N , 1165. - Whereas the Election Commission is satisfied 
That Shri Dongre Sheshrao , Hindustan Co ., Saw Mill Com 
pound , I . B . Shastri Marg, Vikhroli, Bombay - 83, a contesting 
candidate for general election to the Maharashtra l .cgislative 
Assembly held in May , 1980 from 49 - Kurla Assembly Cons 
litnuccy , has failed to lodge an account of his election ex 
ponses within the manner as required by the Representation 
of the People Act , 1951 , and the Rules made thereunder ; 


And whereas, after considering the representation made by 
the said cardidate , the Election Commission is further satisfi : d 
that he has no good reason or justification for the failure ; 


आ०अ० 1187 – यतः, निर्वाचन अायोग का समाधान हो गया है 
कि मई , 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 52-मुलन्द निर्वाचन क्षेत्र से सुमाघ लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री पाटिल सुरेश बाकरू, पटेल निधाम , डा . राजेन्द्रा प्रसाद रोड, मुलन्द 
( पश्चिम ) , बम्बई- 80 ( महाराष्ट्र ) मोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का 
कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है , 

पौर यत , उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी 
Fम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और . 
निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इग ग्रेसफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है , 

प्रन: अन, उक्त अधिनियम की धारा 10- के अनुमरण में निर्वाचन 
पापाग एनद्वारा उक्त श्री पालि पुरेश बाकार को मंसद के मिसी भी 
मदन के या किसी राज्य की विधान सभा अयना विधान परिषद के सदस्य 
चुने जाने पार होने के लिए इस प्रादेश को नारोख मे तीन वर्ष को काला 
मधि थे, लिए निरहित घापित करता है । 

[ २० महा-वि०६० / 52 /30( 154 ) ] 
___ O. N. 1167. - Whereas the Election Commission is satisfied 
tliat Shri Patil Suresh Bakru , Patil Niwas , Dr. Rajendra Prasad 
Road, Mulund ( West ) Bombay - 80 ( Maharashtra ) A contesting 
candidate for general election to the Maharaobtra Legislativo 
Asseinbly held in May , 1980 from 52 - Mulund Constituency, 
has tailed to lodge an account of his election expensoy at all 
is required by the Representation of the People Act, 1951 , 
and the Ruleg made thereundor ; 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Dongle Sheshrao to be disqualificd for being chosen as and 
for being a member of either House of Parliament or of 
tho Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this order, 

INo. MT - LA / 49 / 80(157) ] 


नई दिल्ली , 1 अगस्त 1981 
जा०भ० 1106. --- यता,निर्वाधम आप्रोगका समाधान हो गया है कि 
मई , 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्माचन 
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या किसी राज्य का विधान सभा प्राथपा विधान परिषद में मल खुने 
आने और हाने के लिए इन आदेश की ताराम मे तन वर्ष को कालावधि 
के लिए निर्गहन धाषित करता है । 

[ स० महा-वि०म०/ 52/ 80 ( 156) ] 


CA 


And whercas the said candidate , even after due notice , 
has not given any reason or explanation for the failure an . 
the Election Commission is satisfied that he has no 9001 
Teason or justifica jon for the failure ; 

Now , therefo ; c , in pursuance of section 101 of the cand 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shii 
Patil Suleyh Bakru to be disqualified for being chosen as , and 
for being a member of cither House of Parliament or of 

1¢ Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 
# period of thice years from the date of this order . 

[ No . MT -LA / 52 / 80( 154 ) ] 


O . N . 1169. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Rajan Madhavan, C - 7 , Om Kulash Ganga Coopera 
tive housing Society , Devi Layal Road , Mulund , Bombay - 80 
(Maharashtra ) a contesting candidate for general election 
10 the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 
fiom 52 -Mulund Constituency, hay failc 1 to lodge an uccount 
of his election expenses at all as required by the Representa 
ljon of the People Act, 1951 , and the Rules made thçrcunder ; 


And where the said candidate , cien after due notice , has 
not given any reason or explanation for the failure and ti 
Election Commission is satisticd that he has no good reason 
Or justification for the failure : 


आ0अ0 1161 6. - स , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
मई, 1980 में हा महारद विधान सभा के लिए सागरण निर्वाचन 
के लिए 52 मलन्द निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लसने वाले उम्मीदवार श्रीमती 
यशोदा रतन भूटानी 87/ 5, प्रागग रोड, मनन्द कालोनी , मुलन्द , बम्बई- 82 
( महाराष्ट्र ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तया तधीन बनाए 
गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेना दाखिल 
करने में असफल रहे है , 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी हम 
असफलता के लिए काई फागण अयवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 
निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि उमके पास इस असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या ग्यायोमित्य नही है- , 

अस भब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण मे निर्वाचन 
पायाग एसद्वारा उक्त श्रीमती यशोवा रतन भूटानी की समद के किसी 
भी मदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषय के 
भदस्य चुने जाने और होने के लिए इरा प्रादश की तारीख से तीन वर्ष 
की कालावधि के लिए निरहिन घोषित करता है । 

[सं० महा-वि०म० / 52/ 80 ( 155 ) ] 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hercoy declares the said Shri 
Rajun Madhavan to be disqualified for being chosen as , and 
for being a member of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a 
period of three years from the date of this Order. 

__ [ No. Mr-LA / 52 / 80( 156 ) ] 


नई दिल्ली , 7 अगरत, 1981 
आ०४० 1170. — पतः,निर्वाचन प्रयोग का समाधान हो गया है कि 
मई, 1980 में हा महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 180-फलमनूरी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री निरलोकार माधवराव देवगण , गौतम भवन , पुग्ना, तलुका पारमानी , 
भिमा पारमनी ( महाराष्ट्र ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा सद्धीन 
बनाए गए निगमों द्वारा अपेक्षिस अपने निर्वाचन प्रयो का कोई भी 
लेण्या दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 


O . N . 1168. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shrinjati Yashoda Ratan Butani, 87 / 5 , Agra Road , Mulund 
Colony, Mulund, Bombay - 82 ( Maharashtra) a contesting candi 
date foi general election to the Maharashtra Legislativo 
Assembly held in May , 1980 from 52-Mulund Constituency , 
has failed to lodge an account of her clection expenses at 
all as required by the Representation of the People Act, 1951 , 
and the Rules made thereunder , 


And whereas the said candidate , even after due notice , has 
not given any jcason Os explanation for thc failure and the 
Election Commission is satisfied that sh : has no good reason 
or justification for the failure ; 


और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस 
अराफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन अायोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफना 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिय नहीं है ; 

श्रत , अम , उक्त अधिनियप की धारा 1 ( क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतवधारा उक्त श्री निरलोकार माधवराव देबराव को सगद के 
किसी भी सदन के या EिT राज्य की विधान सभा अथवा विधान 
परिषद के सदस्य चुने जान और होने के लिए इस आदेश की तारीख से 
गीन वर्ष की फासावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

[सं० महा-विरा. 180/ 80 ( 158)] 


Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Smt. 
Yashoda Ratan Butani to be disqualified for being chosen 
as, and for being a member of sither House of Parliament or 
of the Legislative Assembly of Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this order. 

No . MT -LA / 52 / 80 ( 155 )] 


मा०म० 1169 . – यतः निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि 
माई , 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 52-मुलन्व निर्वाचन- क्षेन्न से दुमाव लड़ने वाले उम्मीववार श्री 
राजन माधवन , सी - 7 प्रोम फेलाग गंगा कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी 
देवी दयाल रोह, मुलन्द, बम्बई - 80 ( महाराष्ट्र ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 तथा तवधीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन 
व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल दाखिल करने में असपल रहे हैं - 


New Delhi , the 7th August , 1981 
O . N. 1170 . - - Whereas the Election Commission 1s butisfied 
that Shri Nerlikar Madhaorao Devrao , Rio Gautam Bhawan , 
Pulna, Tq . Parbhani , DistL, Parbhani ( Maharashtia), a con 
testing candidate for general election to the Maharashtra 
Legislative Assembly held in May, 1980 irom 180 - Kalamnuri 
Constituency , has failed to lodge an account of his cloction 
expenses at all as required by the Representation of the 
People Act, 1931, and the Rules made therelinder ; 


And whereas the said candidate , even after duc potice , 
h s not given any icasoli or cxplanation for the fuiluic and 
the Eloction Commission is satisfied that he has to good roagon 
or justification for the failure : 


और गत. उक्त उम्मीववार ने, सम्यक मूचना दिए आने पर भी इस 
असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन प्रायोग मा सभाधान हो गया है कि उसके पाम इम अगफलमा 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है 


Now , therefore , in pursuance of section 10 % of the said 
let thc Elec . ion Cominiss on hereby declares the Srid Shii 
Nerlikar Mudhaorno Devino to he dioqunlified for bein : chosen 
15 , ond for being a member of cither House of Parliament or - 
of the Legislative Assembly Or Legislative Cow of a 
State for a period of three years front the date of his order . 

[ No. MT - LA / 180 / 80 (15817 


अन प्रय , उक्त अधिनियम की धारा 10- 2 के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग प्रतवारा उक्त श्री राजन माधवम को संमद के किसी भी सदन के 
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मा० म . 1171. - यत :,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान मा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए 133- Tो निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने या उम्मीदवार 
श्री काम्बले मरा राव नामविनोगव , मु . व या० पायर्ग , तालुका पाथरी , 
जिना पारमानी ( महाराष्ट्र ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 सथा 
सर्धान बनाए गए निगमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई 
भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है 


O . N. 1172. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Ubalo Ramrao Bhaurao , Post Partur , District Pas 
bhani (Maharashtra ) a contesting candidate for general elec 
tion to the Maharashtra Legislative Assembly held in May , 
1980 from 184 - Partur constituency, has failed to lodge 
an account of his election expenses ut all qış required by the 
Representation of the People Act, 1951 , and the Rules made 
thereunder ; 


और यत , उक्त उम्मीदवार ने, सभ्यक सूचना किए जाने पर भी इस 
प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयाग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता 
के लिए काई पनि कारण या न्यायो चत्य नहीं है ; 


प्रत. अब, उक्त अधिनिपन की धारा 10-2 के अनु मरण में निर्वाचन 
आयोग एनद्वारा उक्त श्री काम्बले मरोतराव नामविनोराव को संसद 
के किस भा मदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान 
परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आवेश की तारीख से 
तीन वर्ष की कालाबांध के लिए निरहित घोषित करता है । 

[(म० महा-वि०स० / 133/ 80 (159 )] 


And whereas the suid candidate , even after due notice has 
not given any rcason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no quod reason 
or justification for the failure ; 

Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act , the Election Commission hereby declares the said Shri 
Ubale Ramrao Bhaurao to be clisqualified for being chosen 
as , and for being a member of either House of Parliament or 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this order 

[ No. MT -LA/184 / 80( 160 )] 
मा०अ० 1173. — यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि मई , 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए 184-पारसुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाय लगने वाले उम्मीदवार श्री 
महादियो काजी सोनोने, डा . पारतुर, जिला पारमानी ( महाराष्ट्र ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा मधीन बनाए गए नियमो ताग 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 


O . N . 1171 . -. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shii Kamble Matrao Namdeorao , At and Post Pathri, 
Tq . Pathri, Distt . Parbhani (Maharashtra ), a contesting can 
didate for gondial election to the Maharashtra Legislative 
Assembly held in May , 1980 fion 183 - Pathri Constituency , 
has failed to lodge an account of his election expenses at all 
as required by the Representation of the People Act , 1951 , 
and the Rules made thereunder ; 


And whereas the said candidate, even after due tiotice, has 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure ; 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Kamble Marotrao Namdeorao to be disqualified for being 
cliosen as , and for being a member of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Lgislative Coun 
cil of a State for a period of three years from the date of 
this order . 


[ No. MT - LA / 183180( 159 )] 


आ०७० 1172 यन , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि मई , 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए 184-पारतुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
उबाले रामराव भाऊगय , मा० पारतुर जिला पारमानी ( महाराष्ट्र ) लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा सधीन मनाए गए नियमों द्वारा 
अपेक्षित अपने निर्वावन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 
रहे है । 


और यन ., उक्न उम्माववार ने , मम्यक मूचना दिए जाने पर भी इस 
असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के 
लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 

मत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री महादियो काजी सोनोने को ससद के किसी 
भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद 
के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन 
वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

स० महा०वि०सं०/184/ 80 ( 161 )] 
O . N . 1173. - Whercag the Election Commission is salisfied 
that Shri Mahadeo Kaduji Sonone , Post Partur , District Par 
bhani ( Maharashtra ) a contesting candidate for general eicc 
tion to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 
1980 from 184- Partur constituency , has failed to lodge an 
account of his election expenses at all as required by the 
Representation of the People Act , 1951 , and the Rules made 
thereunder : 

And whereas the said Candidate , even after due notice, has 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reution 
or justificution for the failure ; 
___ Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act , the Election Commission hereby declares the said Shri 
Mahadeo Kaduji Sononc to be disqualified for being chosen 
ag, and for being a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly OT Legislativo Council of a 
State for a period of three years from the date of this order . 

INo. MT- LA / 184 / 80( 161)] 
नई दिल्ली , 12 अगस्त , 1981 
मा०५०1174 -- यत., निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि 
मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान मभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 285 कारवीर निर्वाचन क्षेत्र पे चतान लखने वाले उम्मीदवार 
श्री उल्लापे लक्ष्मण राव मखाराम उन्नापेमाला, सूगर मिल के बवाड़ा 
कोलापुर , जिला कोलापुर ( महाराष्ट्र ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
मथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का 
कोई भी लेखा दाखिल करने में प्रमफल रहे हैं ; 


और यन ., उक्म उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी 
इम अमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 
निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इम असफलता के 
लिए कोई पर्याप्न कारण या न्यायोचिस्य नही है ; 


मतः प्रम , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाण 
आयोग एतद्वारा उक्त श्री उजाले रामराव भाऊराव को संसद के किमी 
भी मवन के या किमी राज्य की विधान ममा अथवा विधान परिषद के 
सदस्य बन जाने और होने के लिए इम सादेश की तारीख से तीन वर्ष 
की कालावधि के लिए निरहिन घोषित करता है । 

[ सं० महा०वि०स०/ 184/ 80( 160 ) ] 


[ भाग II - खण 3 ( iii ) ] 
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मोर यत , वारस अामानाचारा दिए गए, अभ्याभवन पर विचार करने 
के पश्चात निर्वाचन अायाग का यह भी ममाधान हो गया है कि उसकं 
पास इस प्रमफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिन्य नहीं है । 


Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act , the Election Commission hereby declares the sad Siri 
Bapu Gawade to be disqualified for being chosen IX , und 
for being & inember of either House of Parliament di of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a prciod of three years from the date of this order . 

INo. MT -LA / 245 / 80( 163 ) ] 


नई दिलपी , 18 अगस्त , 1981 
मा०अ० 1176 यन , निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है 
फि मई 1980 में हुए. महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 129 वार्धा निर्वाचन क्षेत्र में भुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
वेगगा मागर रामा , धमोनी ( पेने ) डा० कोटम्बा, तालका और मिला 
वार्घा ( महाराष्ट्र ) लोक प्रतिनिधिल अधिनियम , 1951 तथा तदधीन 
बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी 
लेखा दाखिल करने में असफल रहे है , 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 110-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एनद्धारा उक्त श्री उलाम लक्षमणराव सखाराम को ममद के 
किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद 
के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इम पावेश की तारीख से तीन वर्ष 
की कालावधि के लिए निर्गठन घोषित करता है । 

[स० महा०वि०म० /285 /80( 162)] 
New Delhi, the 12th August , 1981 
O. N. 1174. - - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Ulape Laxmanrao Sakharam , Ulapemala , Sugar Mill , 
K , Bavada , Kolhapur , Kolhapur District ( Maharashtra ) a 
coutesting candidate for general election to the Maharashtra 
Legislative Assembly held in May , 1980 from 285 - Karvir 
Constituency , has failed to lodge an account of his clcction 
expenses at all is required by the Representation of the 
People Act, 1931 , and the Rules made thereunder ; 

And whereas , after considering the representation mude by 
the said candidate , the Election Commission is further satis 
fied that he has no yond reason or justification for the failure ; 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Ulape Laxmanrao Sakharam to be disqualified for being chosen 
as , and for being a member of either House of Parliament or 
of tho Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of thig order. 

[ No . MT -LA/ 285 / 80 ( 162 )] 


और यतः उक्त उम्मीदवार ने , सम्पक मूषना दिए जाने पर भी 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है 

और निर्धापन भायोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस अमफलता 
के लिए कोई पर्याप्न कारण या न्यायोचिस्य नही है , 
__ प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धाग 10-क के अनुसरण मे निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री थेरागार मागर रामा को मगद के किसी भी 
सदन के या किसी - राज्य की विधान मभा अथवा विधान परिषद के सदस्य 
चुने जाने पौर होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से सीन वर्ष की 
कलावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० महा०वि०म०/ 129/ 80 ( 164 ) ] 


, नई दिल्ली , 14 अगस्त , 1981 
आ . 1175. -- यत , निर्वाचन प्रायोग का ममाधान हो गया है 
फि मई , 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 24 5-लवेनी निर्यापन- क्षेत्र से नुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
बापू गवाडे, आई- 1 1 3. एच० ए० कालोनी पिमपरी , पूने -18, जिला पूने 
महाराष्ट्र , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 मया नधीन बनाए गए 
नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्यावन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे हैं ; 

पौर यत : उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस 
असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और निर्वाचन 
पायोग का गमाधान हो गया है कि उसके पास इम अगफलपता के लिए 
कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है ; 

प्रत अब , उक्त अधिनियम , मी धारा 10-क के अनुमग्ण में निर्वाचन 
भायोग एतदद्वारा उक्त श्री बापू गवाड़े को ससद के किसी भी मदन के या 
किसी राज्य की विधान सभा अयथा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने 
पौर होने के लिए इम आवेश की तरीख में तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निहित घोषित करता है । 

[ पं० मला०वि०म० / 2 4 5/ 80/( 163 ) 


New Delhi, the 18th August, 1981 
O . N . 1176. - Whereas thc Election Commission is satisfied 
that Shri Vairagude Sagar Runa , Dhannoli ( 

Moghe ), Post 
Kotamba , Tal. und Distt . Waidha (Maharashtra ), a contcat 
ing candidate for general election to the Maharashtra Icgis 
Jative Assembly held in May, 1980 from 129 -Wurdha Consti 
tuency, has failed to lolge an account of his election cxpenses 
at all as required by the Representation of the People Act, 
1951 , and the Rules made thereunder ; 

And whereas the suid vandidate , even after sue notice , 
has not given any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is satisfied that hc has good 
reason or justification for the failure 


Now , therefore , in pursuance of section 107 of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Vairagade Sagar Rama to he visqualifica for licing chosen 
29, and for being a member of cither House of Parliament 
or of the legislative Assembly Of Legislative Countil of 
A State for a period of three years from the late of this order . 


INo. MT - LA / 129 / 80( 164) 


8 


New Delhi , the 14th Allgust, 1981 
O . N. 1175. - Whercas the Election Commission is satisfied 
thnt Shri Bapu Gawade , J- 113 , H . A . Colony, Pimpri, Pune -18 , 
District Pune (Maharashtra ) a contesting candidate for 
genoral election to the Maharashtra Legislative Assembly 
held in May , 1980 from 245- Haveli Constituency , has failed 
to lodge an account of his election expenses in the manner 
as required by the Renresentation of the People Act , 1951 , 
and the Rules made thereunder ; 


नई दिल्ली . 19 अगस्त , 1981 
आ०स० 1177.----यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के 
लिए 32-मादर निर्वाचन - क्षेत्र मे धनाव लाहने वाले उम्मीदवार श्रीमती 
मेलंग मरोज देवीदास गंगा निवाम गनाडे रोए , बम्बई - 28 ( महागण्ट्र ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 था तदधीन बनाए गए नियमों द्वाग 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल 


And whereas the said candidate , even after due notice . 
has not given any reason or explantion for the failure ind 
the Election Commission is satisfied that he has no fond 
reason or justification for the failure ; 


और यन , रकन उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस 
असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस प्रमफलया 
के लिए कोई पर्याप्त फारण या न्यायौ मिन्य नही है 
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AWARE 


- 


- 


अतः अब. उस्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एकदद्वारा उक्तैनीने सरोज देवीदाम को ससर के पिपी भी 
मदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य 
चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित घोषित कगा है । 

० महा-वि०स०/ 32/ 80/( 165)] 


New Delhi, the 19th August , 1981 
O . N . 1177 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shrimati Telang Saroj Devidas, Ganga Niwas , Ranade 
Road, Bombay - 28 ( Maharashtra ) , a contesting candidate for 
general election to the Maharashtra Legislative Assembly held 
in Nlay , 1980 from 32 - Dadar Constituency , has failed to 
lodge an account of her election expenses at all as required 
by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules 
made thereunder ; 


And whereas the said candidate , even after due notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that she has no good 
reason or justification for the failure ; 

Now,, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shrimati Telang Saroj Devidas to be disqualified for being 
chosen as, and for being a member of either House ol 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a State for a period of three years from the date 
of this order. 

INo. MT -LA /321801165)] 


of a State for a period of three years from the date of this 
order . 

[ No . MT - LA /99 / 80( 166)] 
आ० अ० 1179, --- यत ., निर्वाचन प्रयोग का समाधान हो 
गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण 
निवार्चन के लिए 99- यावल निर्वाचन - क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मी 
द्वार श्री मोनावेन प्रभाकर जंगलू , वादरी , तालुका यावल, जिला जलगांव 
( महाराष्ट्र ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्वोन बनाए 
गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई थी लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे है , 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी 
इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उवके पास इस असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है , 

अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में 
निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सोनावेन प्रभाकर जगंलू को संसद 
के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान 
परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख 
से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[सं० महा -वि०स० / 99/ 80 ( 167 )1 

आदेश से , 

धर्म वीर , अवर सचिव 
O . N . 1179. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Sonawane Prabhakar Jangalu, Vadri , Tal. Yawal , 
Distt. Jalgaon (Maharashtra ) , a contesting candidate for gene 
ral election to the Maharashtra Legislative Assembly held in 
May , 1980 from 99 - Yawal Constituency , has failed to lodge 
an account of his election expenses at all as required by 
the Representation of the People Act , 1951, and the Rules 
made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after due notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Sonawane Prabhakar Jangalu to be disqualified for being 
chosen as, and for being a member of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly Or Legislative 
Council of a State for a period of three years from the date 
of this order . 

INo. MT - LA / 99 /80(167) ] 

By order . 
DHARAM VIR , Under Secy . 
नई दिल्ली , 3 सितम्बर, 1981 
प्रा०प्र० 1180 ---- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
( 1951 का 43 ) की धारा 106 के अनमरण में , निर्वाचन आयोग 

1980 की निर्वाचन अर्जी सं० 7 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय , लखनऊ 
बैंच के तारीख 10 जुलाई, 1981 का निर्णय एतद्द्वारा प्रकाशित करता 


नई दिल्ली , 20 अगस्त , 1981 
प्रा०प० 1178 , --- यत , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वचन के लिए 99- यावल निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मी 
त्व र श्री देशमुख गंगाधर नाथु 407, नवीपेठ जयकिसन वाड़ी, जलगाव 
जिला जलगाव ( महाराष्ट्र ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा 

धन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई 
भी लेखा हिल करने में असफल रहे हैं ; 

और यतः , उक्त उम्मीदवार ने, उम्यक सूचना दिए जाने पर भी 
स असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 
निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है , 

अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में 
निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री देशमुख गंगाधर नाथु को संसद के 
किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के 
सदस्य च ने जाने और होने के लिए इस आदेश की ताराख से तीन वर्ष 
की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । । 

[ सं० महा -वि०स० / 99 / 80 ( 166 ] 
New Delhi , the 20th August , 1981 
O . N . 1178 .- _ Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Deshmuk Gangadhar Nathu, 407, Navipet , Jai 
Kisanwadi , Jalgaon, District Jalgaon ( Maharashtra) , a 
constesting candidate for general clection to the Maharashtra 
Legislative Assembly held in May , 1980 from 99 - Yawal 
Constituency , has failed to lodge an account of his election 
expenses at all as required by the Representation of the 
People Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 

And whtreas the said candidate , even after due notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure ; 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Desmukh Gangadhar Nathu to be disqualified for being 
chosen as, and for being a member of either House of Parlia 
ment or of the Leggislative Assembly or Legislative Council 


निर्वाचन अरजो संख्या 7 -1980 

नेमचन्द जैन बनाम पशुपति नाथ शक्ल 
माननीय श्री महाबीर सिंह , न्यायमूर्ति 

यह निर्वाचन अरजी प्रार्थी ने प्रतिपक्षी नं० 1 श्री पशुपति नाथ 
शुक्ल के जून 1980 में उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा क्षेत्र से राज्य 
सभा के लिये चुने जाने के खिलाफ की है । 

सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार है । इस चुनाव मे पहले श्री कमलापति 
त्रिपाठी राज्य सभा के सदस्य थे । उन्होंने उसने त्यागपत्र दे दिया था 

और उस रिक्त को पूरा करने के लिय यह उप चुनाव हुआ था । 
दिनांक 17 - 6- 80 को चुनाव आयोग लोक प्रतिनिधित अधिदिन की 
धारा 147 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते 


4 
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हुए यह अधिसूचना जारी की कि ये उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा के 
निर्वाचित सवस्यों से यह अपेक्षा करते है कि वे इम रिकिस को पूरा 
करने के लिए दिनांक 7- 7- 1980 के पूर्व एक पति निर्वाचित कर दें । 
उसी सम्बन्ध में उन्होंने इस निर्वाचन का कार्य का भी निम्न प्रकार 
निश्चित किया : -- 


_ चूसरी पापत्ति प्रार्थी की मोर से यह थी कि श्री एस . पी . सिंह को 
इस चनाव के लिये रिटरमिंग पाफिसर नियुक्त नहीं किया जा सकता था 
क्योंकि धारा 21 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अन्तर्गत केवल 
सरकारी माफिसर ( Govt . Officer ) ही ऐसा अफसर नियुक्त 
हो सकता था और श्री एम० पी० सिंह विधान सभा के सचिव थे , सर 
कारी प्राफिसर नहीं । 

तीसरी प्रापत्ति प्रार्थी की पोर से यह की गई कि जिस समय प्रति - - 
पक्षी नं० 1 के लिए सदस्यों ने नामांकन पत्र दाखिल किये , उस समय तक 
सम्होंने विधान-सभा का सवस्य होने की शपथ संविधान के अनुसार नहीं 
ली थी । ( यह शपथ दिनांक 27- 6 - 80 को ली गई ) इसलिये 24- 6 - 80 
को जो नामांकन पत्र विपक्षी नम्बर 1 का दाखिल या हैं , वह अवैध था 
और इमलिए रिटर्निग प्राफिमर ने उनकी प्रापत्ति को अस्वीकार करके 
कानूनी गलती की हैं । 


क - नाम निर्देशति ( Nominatiny ) करने की अनिस निमि 

24- 6- 801 
- माम निर्देशन की संवीक्षा ( Scrutiny ) की तिथि 25- 6 - 80 
ग- अभ्यर्थन ( Candidature ) वापिस लेने की अन्तिम मिथि 

27- 6 - 801 
घ - वह तिथि जिसको, यदि अावस्यक हुना , मतदान होगा 4- 7-90 
०. यह तिथि जिमके पूर्व निर्वाचन समान कर दिया जायगा । 

7 - 7- 80 । 


अन्तिम मापत्ति इस सम्बन्ध में एफ और यह थी कि जो निर्वाचन 
नामावली ( electoral roll ) सैयार की गई थी वह भी अवैध 
थी । उनका यह कहना था कि यह नामावली रिटनिंग प्राफिसर द्वारा हो 
तैयार की जा सकती थी लेकिन उनकी नियमित से पहले ही करीब 11 बजे 
यह नामावली वितरित कर दी गई थी । 


उसी दिन निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए श्री एम . पी . सिंह, सचिव , उत्तर प्रदेश विधान सभा 
लखनऊ , प्रतिपक्षी नं० 5 को इम निर्वाचन के लिए रिटर्निंग प्राफिसर 
नियुक्त किया । श्री एस . पी . सिंह ने उमी दिन अर्थात् दिनांक 17- 8 
1990 को नोटिस जारी किया और अभ्यर्थियों में 24- 6- 90 को तीन 
बजे दिन के समय तक नामांकन पत्र मांगे । 


प्रार्थी ने इस निर्वाचन प्ररजी में प्रतिपक्षी नं . 1 के अतिरिक्त धुनाव 
पायोग ( प्रतिपक्षी नं० 2 ) , उत्तर प्रदेश मरकार ( प्रतिपक्षी नं0 3 ) , 
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ( प्रतिपक्षी नं० 4 ) तथा रिटर्निंग प्राफिसर श्री 
एस० पी० मिहं ( प्रतिपक्षी नं० 5 ) को प्रत्यर्षी बनाया थी । 


प्रत्यर्थी नं० 1 ने अलग लिखित कथन दाखिल किया । प्रत्यर्थी नं० 
2 , 3 व 4 मिलकर एक अलग लिखित कथन दाखिल किया । प्रत्यर्थी 
नं० 5 ने कोई लिखित कथन पाखिल नहीं किया । 


प्रार्थी व प्रतिरक्षी नं . 1 दोनों ने अपने- आने नाम निर्देशन पत्र ( Nomina . 
tion paper ) दिनांक 24- 6 -1980 को दाखिल किये । दिनांक 
25- 6- 80 को उनकी जांच के समय प्रार्थी की पोर मे प्रतिपक्षी नं . 1 
के नाम निवेंशन पत्र के खिलाफ कुछ प्रापत्तियां उटाई गईजिनमें इस 
भरजी के लिए एक ही प्रापत्ति संगत है वह यह है कि जिन मदस्यों ने 
प्रतिपक्षी नम्बर 1 का नामांकन पत्र का प्रस्ताय किपा है वे ऐमा 
करने के लिए सक्षम नहीं थे क्योफि तब तक उन चुने हुए सदस्यों 
ने शपथ नही ली थी । रिटनिंग माफिसर ने प्रार्थी की प्रापति को अम्वी 
कार किया । सदनमार दिनाक 4- 7- 1980 को चुनाव हुप्रा और उनमें 
प्रार्थी को 41 मत मिले तथा प्रतिपक्षी न० 1 को 3 25 मत मिने । 
प्रतिपक्षी नं . 1 को रिटर्निंग आफिमर ने निर्वाचित घोषित किया । दिनाक 
12- 8 -1980 को प्रार्थी ने यह निर्वाचन प्ररजी दाखिल को । 


प्रार्थी का यह कहना था कि विधान सभा के सदस्यों का चुनाव जन 
1980 के प्रथम सामाह में ग्रा , वह मम प्रवेध था । इस सम्बन्ध में 
उन्होंने बताया कि 17- 2- 1990 को पहली विधान ममा राष्ट्रपति ने 
संविधान के अनुच्छर 356 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करके भंग कर 
दी थी और उसके अनुमार उत्तर प्रदेण गज्य के राज्यपाल की 
मय निलयो राष्ट्रपति में निहित हो गई थी । प्रत लोक प्रतिनिधित्य 
अधिनियम की धारा 15 ( 2 ) के अधीन मिली शक्ति जो राज्यपाल को 
घुनाथ के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए मिली हुई हैं , वह भी 
राष्ट्रपति में निहित हो गई थी । इगलिगे ग्राम चुनाव की अधिसूचना जो 
दिनाक 25- 4- 1980 को राप्रपाल द्वारा जारी की गई थी वह अवैध 
श्री । राज्यपाल ने इस अधिसूचना जारी करने के लिये गदपान में कोई 
पूर्य म्यीकृति नही ली श्री । निर्वाचन आयोग ने भी गज्यपाल मे 
ही इम चुनाव के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी करने के लिए प्रार्थना की 
थी जबकि उनको ऐसी प्रार्थना राष्ट्रपति ने करनी चाहिए थी । मिलिए 
उन मधिमूचना के अन्तर्गत हुए चुनाव में चुने गये सदस्यों का चुनाव ही 
अवैध था और इसलिए उनमें से किसी को भी इस पर गण्य सभा के 
चनाव में भाग लेने का कोई अधिकार नही था । 
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दोनों लिखित कथनों में समान पातें कही गई है इसलिये उनको अलग 
अलग न बताकर उनका समान विवरण संक्षेप में यहाँ दिया जा रहा है । 
उनकी ओर से यह कहा गया है कि आम चुनाव की जो प्रक्रीया राज्यपाल 
ने निर्वाचन प्रायोग के निवेश पर अधिसूचना जारी करने की प्रारम्भ की 
वह वैध थी । राज्यपाल को राष्ट्रपति ने अपने मब अधिकार प्रत्यायोजित 
( delegate ) कर दिये थे । केवल इतनी ही शर्त उन्होंने लगायी थी 
कि राज्यपाल द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के अधीक्षण 
( Superintendence ), निदेशन ( direction ) और नियन्त्रण 
( Control ) के अधीन किया जायेगा । राष्ट्रपति ने राज्य 
पाल के प्रादेश के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की । इमलिए स्पष्ट हैं कि 
उन्होने राज्यपाल के कार्य का अनुमोदन किया है । यह भी उनकी पोर से 
कहा गया कि श्री एस० पी० मिह वैद्म सरीके मे रिटनिंग आफिसर 
नियुक्त किये गये । वे वास्तव में मरकारी माफिमर ही हैं । प्रार्थी की 
इम अापत्ति से भी उन्होंने इन्कार किया कि 24- 6- 80 को विधान सभा के 
नये निर्वाचित सदस्य चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम नहीं थे । यह 
मटा गया कि उनका निर्वाचन बहुत पहले ही रिटरनिंग प्राफिमर द्वारा 
घाषित किया जा चुका था और निर्वाषन प्रायोग ने लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम की धारा 73 के अन्तर्गत 0- 6-80 को इस संबंध अधिसूचना 
जारी कर दी थी और इसलिए उसी दिन मे विधान सभा का गठन सममा 
आयेगा । णपथ लेना केवल विधान भवन के अन्वर काम करने के लिए 
है । शपथ लेने से पहले भी के अन्य कार्य कर सकते थे । यह भी कहा कि 
निर्वाचन नामावली दिनांक 19- 6- 80 को वितरित की गई थी , 17- 6-80 
को नहीं । यह भी कहा कि प्रार्थी विधान सभा के सदस्यों के चुनाव के 
खिलाफ कोई आपत्ति हम निर्वाचन प्ररजी में नहीं कर सकता तथा प्रति 
पक्षी नं० । के खिलाफ भी इस कारण शपथ न लेने वाली मापत्ति नहीं 
कर सकता क्योकि उसका नामांकन पत्र भी स्वयं ऐसे सदस्यों ने किया था 
जिन्होने शपथ नहीं खी थी । अन्त में यह भी मापति की गई कि प्रति 
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पक्षी नम्बर 2 लगायत का पक्षकार बनाया जाना लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1961 की धारा 82 के उल्लंघम मे है । 


सबसे पहिले चरण से सम्बन्धित है और उसके बाद जैसे जैसे चुनाव प्रक्रिया 
होती रही हैं उस सम्बन्ध में जो विवाद उठाये गये है उन पर विचार किया 
जायेगा । 

प्रथम विवाद चुनाव प्रक्रिया में प्रारम्भ मे ही है । 
विवाद बिन्दु नम्बर 6 ( क ) व ( व ) - - 

प्रदर्श 3 जिसकी वैधता के सबध में प्रापत्ति भी गई है वह निम्न 
प्रकार है - 
उत्तर प्रदेश गरकार 
निर्वाचन विभाग 
मख्या ई ॥ 72141 17-17 - 1 37 -80 
लम्बनऊ 25 अप्रैल 1980 


अधिसूचना 
राष्ट्रपति द्वारा सविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन , उत्तर प्रदेश 
विधान सभा का नारीख 17 फरवरी 1990 को विघटन कर दिया 
गया है । 


पक्षकारो के अभिकथनो ( pleadings ) पर विचार करने के पश्चात 
निम्न विवाद मिन्दु ( issues ) बनाये गये -- - 
____ . क्या प्रत्यर्थी म . 2 लगायत ६ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 
की धाग 82 के उपबन्धो के उल्लषन मे पक्षकार बनाये गये हैं ? यदि 
ऐमा है तो उसका क्या प्रभाव हैं ? 

2. ( क ) मया प्रत्यर्थी न० 5 लोक प्रतिनिधिस्व अधिनियम , 1051 
की धाग 21 के प्रयोजन के लिए मरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी 
का अफमर था ? 

( ख ) यदि नही तो क्या वह विवादित निर्वाचन के लिए रिटर्निग 
प्राफिसर वैध रूप से नियुक्त किया जा सकता था । 

( ग ) यदि मही तो क्या उममे डाग कराया गया निर्वाचन गन्य है ? 

3. क भया विधान सभा मवम्यो द्वारा बिना शपथ ग्रहण किये 
प्रत्यर्थी न० 1 का अभ्यर्थी के रूप में नामांकन करना प्रवैध था और 
यदि ऐसा था तो क्या उसका नामांकन रिटनिंग आफिसर प्रत्यर्थी न . 5 
वारा गलत रूप से स्वीकार किया गया ? 

ख . म्या प्रतिपक्षी न० 2 लगायत 4 के लिखित कथन के पैग 
म० 37 के अभिकथन कि प्रार्थी का भी समान परिस्थितियो में माम-निर्देशन 
किया गया था , को देखते हुए प्रार्थी प्रतिपक्षी नं . 1 के नाम-निर्वणन को 
घुनौती देने से विवन्धित ( Estopped ) हैं ? 

4. क्या प्रार्थी को प्रत्यर्थी न० 1 के निर्वाचन पर प्रापत्ति करने का 
अधिकार नही है जैसा कि प्रत्यर्थी न० 2 लगायत 4 के लिखित अभिकथम 
के परा 39 में कहा गया हैं ? 

5 . क. क्या निर्वाचन नामावली वैध रूप में तैयार की गई थी ? 
ब , यदि नही तो इसका प्रभाव । 

ग . क्या प्रार्थी को इस निर्वाचन प्ररमी में निर्वाचन नामावली को 
बुमौती देने का अधिकार नही है जैमा फि प्रत्यर्थी न० 2 लगायन 4 के 
लिखित प्रभिकथन के पैग 38 मे कहा गया है ? 

6. क . क्या जिम व्यक्तियो मे निर्वाचन में भाग लिया उनको मनवान 
करने का अधिकार नहीं पा ? 

ख . क्या मतदाना वैध रूप से निर्वाचित नही थे जैमा निर्वाचन प्ररजी 
के पैरा 18 से 27 मे करा गया है और क्या इसलिए उनको मत देने या 
मामाकम करने का हक नही था ? 


पौर उम राज्य में एक नई विधान सभा के गठन क प्रयोजन के 
लिये माधारण निर्वाचन कराना प्रावश्यक हैं । 

मन प्रम , लोक प्रतिनिधिष अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) 
की धारा 15 की उपधारा ( 2 ) के अनुमग्ण मे , उत्तर प्रदेश के राज्य 
पाल , जैमी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सिफारिश की गई हैं , इस 
गज्य के मभी विधान मभा निर्वाचन क्षेत्रों में यह अपेक्षा करते है , कि वे उक्त 
अधिनियम और सधीन बनाये गये नियमो तथा फिगे गये प्रादेशो के उप 
बन्धो के अनुसार मदस्य निर्वाचित परे । 

गज्यपाल के प्रावेश से , 
रमेश चन्द्र देव शर्मा, 

मचिय । 


प्रश्न यह है कि क्या राज्यपाल का इस प्रकार अधिसूचना जारी करने की 
शक्ति थी ? हम सम्बन्ध में उम अधिसूचना को देखना होगा जिसके बाग 
गष्ट्रपति को राज्यपाल के अधिकार मिले या राष्ट्रपति ने गम्यपाल को अपने 
अधिकार प्रत्यायोजित ( Delegate ) किये । 


ग . क्या प्रार्थी को इस मिधिन प्ररणी मे विधान ममा मदम्यो के 
चुनाव को चुनौती देने का अधिकार नही हैं जैमा प्रत्यर्थी न० ? लगायत 
4 के लिखित प्रभिमथन के पैग 28 मे कहा गया हैं ? 

7. प्रार्थी फिस अनुतोष को पाने का हकदार है ? 


प्रदर्श 1 यह अधिसूचना है जो भारत सरकार ने दिनाक 17- 2-80 
यो उसर प्रदेश राज्य विधान म मा भग करते समय भारी मी पी । 
इमका मगत प्रश की यही उदृष्टित किया जा रहा है । 

___ क , अफि में नीलम मजीव रेड्डी भारत का गष्ट्रपति मन्तुष्ट । 
कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिममे उमर प्रदेश की सरकार 
मविधान के उपबन्धो के अनुकूल नही चलाई जा सकती इसलिए सविधान 
के अनुच्छेद 356 पोर उम सम्बन्ध में अन्य प्रदत्त कनियो ना प्रयोग करते 
हुए मैं निम्न उद्घोषणा जारी करता है । 

क . उमर प्रदेण मरकार ने मव अन्य ( Functions ) तथा राज्य 
के राज्यपाल में मिहित या उनके द्वाग प्रयोग मे लाई माने याली सब 
शस्तियो को अपने हाथ मे ( assume ) लेना । 


ख . 


- 


- इनमें विवाद बिन्दु नम्बर 1 को प्रारम्भिक विवाव बिन्तु बनाया गया । 
दिनांक 25- 2- 1981 को अपने प्रावेश द्वारा मैने प्रतिपक्षी को मोर से 
उठाई गई प्रापत्ति को अणत स्वीकार किया । यह तय किया कि 
प्रतिपक्षी मम्बर 4 अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल को गलत सौर 
पर पक्षकार बनाया गया है लेकिन शेष व्यक्तियो का पक्षकार बनाया जाना 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उपबन्धो के पित नही है । प्रत प्रति 
पक्षी म० 4 का नाम प्रप्तिपमियो की सूची मे पाट दिया गया । 


ग . निम्नलिखित प्रामगिम ( incidental ) और भानुभंगिक 
( consequential ) उपबन्ध बनाना है जा इम उद्घोषणा 
के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए प्रावश्यक या बाछनीय प्रतीत होत 


इन विवाप-बिन्दुमो पर मैं पूसरे क्रम से विचार मंगा साकि उन 
भिवाव- बिन्दुनो पर पहले बिमार पर लिया जा जा चभाय प्रक्रिया में 


( 1 ) हम उद्घोषणा के खण्ड ( क ) मे जो शक्ति या फुन्य मैंने 

ल लिये है, उनका उपयोग परन 4 लिए मेरे लिए गर वैद्य 


- - - - - 


- -- - 


- 


- 


- - - - . .. 


- 


. 


: . 


: .. - - : " : 


- - - - - - 
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- --- - - - - - -- - 
होगा कि में राज्य के राज्यपाल के द्वारा, उम सीमा सक , जो राष्ट्रपति का रेलीगेट या एजेन्ट है और परिणाम यह है कि राज्यपाल 
मैं उचित समझं, कार्य कर सकू । 

ऐसे कार्य करता है मानों राष्ट्रपति ही करता है । 
( ii ) इस राज्य के संबंध में संविधान के निम्न उपबन्धों का कार्या 

प्रार्थी के विद्वान वकील का यह भी कहना है कि राष्ट्रपति को इस 
न्ययन निलम्बित किया जाता है - - - - - - - -- 

प्रकार अपनी शक्तियो को , जो उन्होंने सविधान के अनुच्छेद 356 के द्वारा 
अनुच्छेद 163 तथा 164 व अनुच्छेद 166 के खण्ड ( 3 ) का अपने हाथ में ली हैं , किसी दूसरे अधिकारी को प्रतिनिहित ( delegate ) 
उत्तना भाग जितना राज्य सरकार के कार्य का मन्त्रियों के करने की शक्ति नहीं है । यह तर्क भी उनका सही नही है । 
बटवारे से सम्बन्धित है । - - ---- ---- - - - - - 

अनुच्छेद 35-6 ( 3 ) ( 1 ) ( ग ) मे राष्ट्रपति को यह अधिकार विया 
( iii ) उम राज्य की विधान मभा को भंग किया जाता है । 

गया है कि वह अपनी उद्घोषणा के उद्देश्यों का कार्यान्वयन 

कराने के लिए प्रासंगिक ( Incidential ) या मानुषांगिक 
( iv ) सविधान मे राज्यपाल के लिए जो निर्देश है उनका निर्देश 

( Consequential ) प्राविधान कर सकते है । यह एक प्रासनिक 
अब राष्ट्रपति से ममता आएगा । 

विषय है कि राष्ट्रपति स्वयं ही उन सब शक्तियों का प्रयोग करेंगे 
परन्सुक यह है कि इसकी कोई यात राष्ट्रपति को इस खण्ड के या किसी दूसरे के द्वारा भी करा सकते हैं । राष्ट्रपति के स्वयं के लिए 
उपखण्ड ( 1 ) के अनुसार कार्य करने मे मष्टी रोक सकेगी । 

यह सम्भव नहीं होता है कि वह पूरे राष्ट्र के मदीय मामलों के अतिरिक्त 

राज्य सरकारो के कार्यों या राज्यपाल में निहित शक्तियो का भी स्वयं 
( 1 ) --- - -- 

ही प्रयोग करे । इसलिए यदि वे अपनी शक्तियों को जिस सीमा तक उचित 
इस अधिसूचना के पश्चात् उसी दिन एक दूसरी अधिसूचना 

समझे , किसी दूसरे अधिकारी को देते हैं तो यह उपोषगा के उपबन्धों 
राष्ट्रपति ने राज्यपाल को अपनी शक्तिया प्रत्यायोजित ( Dele 

के अन्तर्गत ही हैं । केवल जैसा इन रि अनुच्छेद 143 भारतीय सविधान 
gate ) करने के संबंध में जारी की । यह इस प्रकार है :- -- 

व देहली विधि अधिनियम 1912 ( ए०भाई०पार० 1951 सु० को . 

3 3 2 में दिया है उन्हें अपनी शक्तियों से बिल्कुल ही परित्याग 
“ संविधान के अनुछेद 356 के प्रधान दिनाक 17- 2- 80 को जारी 

( abdicate ) नही करना चाहिए । राष्ट्रपति ने ऐमा नही किया है उन्होंने 
की गई उघोषणा के खण्ड ( ग ) के उपखण ( 1 ) के अनुसार मै प्रादेश यह शर्त लगा दी है कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग करने ममय 
देता हूं कि संविधान के अन्तर्गम उत्तर प्रदेश राज्य मरकार के मा कृत्य 

राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के मवीन कार्य करेंगे । इस 
व राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके बाग प्र- युक्त की जाने वाली 

प्रकार राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्य को देख सकते है कि ये ठीक प्रकार से 
शक्तियां जो इस उद्घोषणा के खण्ड ( क ) के द्वारा राष्ट्रपति ने अपन 

कार्य कर रहे हैं या नही और उनके कार्यों के संबंध में निवेश भी दे सकते 
हाथ मे ले ली हैं , ये गष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के अधीन 

है और उन पर नियन्त्रण भी कर सकते है । इसलिए इस उद्घोषणा 
रहते हुए इस राज्य के राज्यपाल के द्वारा भी प्रयुक्त की जा सकेंगी । " द्वारा राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 356 में दी गई शमिलयों के उल्लंघन 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाग 15( 2 ) के अन्तर्गत राज्य 

में काम नहीं किया है । प्रत जो पादेश राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियां राज्यपाल 

को प्रतिनिधित्व करने का दिया है वह वैध है और इसलिए गम्मपाल 
के राज्यपाल को चुनाव के सबंध में उद्घोषणा करने की शक्ति प्रदत्त की 
गई है । विनाफ 17- 2- 80 को जारी की गई उद्घोषणा से राष्ट्रपति ने 

द्वारा दिनांक 25- 4- 1980 की अधिसूचना इस कारण अवैध नहीं मानी 
राज्यपाल में निहित सब शक्तिया अपने हाथ में न ली थी । इस तरह इस 

जा सकती । 
धारा 15 ( 2 ) की शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित हो गई थी । राष्ट्र 

इसी तरह प्रार्थी के विद्वान् वकील का यह तर्क भी मामने योग्य नहीं 
पति ने ऐसी सब शक्तियों को दूमरी अधिसूचना द्वारा राज्य के राज्यपाल है कि इस अधिसूचना में राज्यपाल बाग यह लिखा जाना चाहिए था कि 
को भी प्रत्युक्त करने के लिए अधिकृप्त कर दिया था । केवल यह शर्त उम्होंने राष्ट्रपति के मादेश से ऐसी अधिसूचना जारी की है । जब राज्य 
लगाई थी कि राज्यपाल ऐसी शक्तिया राष्ट्रपति के प्रवीक्षण , निदेशन 

पाल स्वय ही ऐमी अधिसूचना जारी कर सकते हैं , तब उनके लिए यह 
भोर नियन्त्रण के अधीन प्र पका करेंगे । 

लिखना मावश्यक नहीं है कि उन्होने राष्ट्रपति के प्रादेश से ऐसा कार्य 

किया है । 
प्रार्थी के विद्वान् वकील का यह कहना है कि राम " प्रधान " का यह 
तात्पर्य है कि राज्यपाल किमी भी एम. शनि का प्रयोग करने से पहले 

प्रार्थी के विद्वान वकील का यह तर्क है कि निर्वाचन पायोग केवम 
राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेगे । इस मामले में इस संबंध में कोई साक्ष्य राष्ट्रपति से अधिसूचना जारी करने के लिए अनुरोध कर सकता था , राज्य 
नहीं है , न कोई अभिकथन है कि राज्यपाल ने यह अधिसूचना जारी करने पास से मही क्योंकि राष्ट्रपति में ही पूर्ण शक्तियां इस संबंध में निहित 
से पहले राष्ट्रपति से कोई पूर्व स्वीकृति ली थी । इसलिए प्रार्थी के विद्वान थी । लेकिन यह तर्क भी सही नहीं है । जैसा ऊपर बताया जा चुका है , 
वकील का यह कहना है कि यह अधिसूचना प्रबंध है । 

राष्ट्रपति ने अपनी सब शक्तियां जो उन्होंने उद्घोषणा द्वारा अपने हाथ 

ली थी , राज्यपाल को कुछ शर्तों के प्रधीम दे दी थी । इसलिए निर्वाचन 
__ में प्रार्थी के घिद्वान वकील के इस तर्क से सहमत नहीं है । शरद 

मायोग राज्यपाल से भी अनुरोध कर सकता था । 
" प्रधीम " का यह मात्पर्य नहीं है कि राज्यपाल को उन सब शक्तियों का 
प्रयोग करने से पहले राष्ट्रपति को पूर्व स्वीकृति लेनी होगी । इसका केवल 

इस सबंध में यह भी कहा है कि राज्यपाल के कोई हम्लामर इस 
इतना ही तात्पर्य है कि ऐसी शक्तियों के प्रयोग करते समय राज्यपाल अधिसूचना पर महीं हैं और श्री पार० सी० देव शर्मा, जो विधि मधिव 
को राष्ट्रपति , जो उचित समझ , पादेश दे सकते हैं और उनके अनुसार थे , उन्होंने राज्यपाल के प्रादेण से लिखकर यह अधिसूचना जारी की थी । 
कार्य करना राज्यपाल के लिए प्रावश्यक होगा । 

उनका इस संबंध में यह कहना है कि अनुच्छेद 166 ( 3 ) जिसके अन्तर्गत 

राज्यपाल अपने राज्य की सरकार का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए 
प्रार्थी के विद्वान् वकील ने अपनी लिखित बहस के पृष्ठ 8 पर, बहुत बटवारा करने के नियम बना मकता है, विमांक 17- 2- 80 की अधिसूचना 
मी नजारों का उल्लेख किया है । लेकिन उनमें से कोई भी इस वाक्याण द्वारा निलम्बित कर दिया गया था इसलिए विधि सचिव को 
" अधीक्षण , निदेशन पौर नियन्त्रण के अधीन " का निर्वाचन नहीं करती हैं । उमकी पोर से अधिसूचना जारी करने की शक्ति नहीं थी । यह तर्क 
इसके बरखिलाफ प्रतिपक्षीगण की ओर से विद्वान एडवोकेट जनरल ने 

भी सही नहीं हैं । 17- 2- 80 को उद्घोषणा प्रदर्शनी के द्वारा अनुच्छेद 
एसोशिएटेड ट्रामपोर्टस ब . भारत मेघ ( ए . माई० भार० 1978 मद्रास 186 खण्ड ( 3 ) को पूरा निलम्बित नहीं किया गया था । केवल उतना 
. 173 ) का हवाला दिया । इममे यह मत प्रकट किया गया है कि ऐसी भाग मिलम्बित किया गया था जिसके द्वारा मनियों में काम के मटवारे 
अधिसूचना के पश्नात या ना मिल्कुल अमुचित होगा कि राज्यपाल के संबंध में प्राविधान था क्योंकि मम्ति परिषद भंग हो गई थी । इसलिए 
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इस खंड का शेष भाग निलम्बित न होने से राज्यपाल सरकारी कार्य के 
भटवारे के सम्बन्ध में अपने सचिव के जरिये कार्य कग सकते थे । अत 
राज्यपाल द्वारा चुनाव के सबंध में की गई अधिमूचना पूर्ण रूप से वैध 
है और इसलिए उसके अन्तर्गत हुआ चुनाव अवैध नही माना जा सकता । 
इसीलिए इस निर्वाचन द्वारा जो सदस्य निर्वाचित हुए, वे वैध प्रकार से 
चुने गए थे । प्रतः विवाव बिन्दु के दोनों भाग प्रार्थी के विश्व लय झिये 
जाते हैं - 


निबार लिम्बु 6 ( ग ) 

विवाद-बिन्दु 6( क ) ष ( ख ) के संबंध में यो मन मैंने दिया है , उसको 
देखते हए इम खण्ड को तय करने की प्रावश्यकता नहीं है । इतना ही 
कहना पर्याप्त है कि प्रतिपक्षीगण की ओर से इस संबंध में की गई प्रापनि 
सही नही हैं । प्रार्थी विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यो का खुनाय 
अवैध घोषित कराने की प्रार्थमा नहीं कर रहा है । इसमे मन्देह नहीं कि 
किसी सदस्य के चुनाव को निर्वाचन अर्जी द्वारा ही चुनौती दी जा सकती 
है । लेकिन यह प्रार्थी ने किसी विशेष मदम्य के चुनाव का नहीं, बल्कि 
पूरे चुनाव की वैधता को चुनौती दी है । क्योकि उमफा प्रभाव विवादित 
चुनाव पर पड़ता है , इसलिए प्रार्थी अपनी निर्वाचन प्रों में ही उन सब 
बातों को उठा सकता है जो उस चुनाव को अवैध कराने के लिए उसके 
मत के अनुसार पावश्यक हों । । 


विवार बिन्दु 2 ( क ) 

यह दोनों पक्षो को मान्य है कि श्री एस० पी० मिह प्रतिपक्षी न9 5 
स्थानीय प्राधिकारी के अफसर मही हैं । इस बात पर विवाद है कि व 
सरकारी अफसर ( Govt . Officer ) है या नहीं । 

प्रार्थी के विद्वान वकील का यह कथन है कि राज्य के तीन भाग होने 
है : कार्यपालिका , विधायिका और न्यायपालिका । सरकार मे तात्पर्य 
कार्यपालिका से ही होता है, न्यायपालिका या विधायिका सरकार के 
मंग नही कहलाते है, घे राज्य के अंग है इसलिए इन प्रगो में काम करने 
बाले अधिकारी सरकारी अफसर नही कड़े जा सकते राज्य के अफसर है । 
इस संबंध में उन्होंने यह भी बताया कि जो व्यक्ति सरकार का अफसर 
होगा वह स्पष्टतः सरकार के अधीन होगा क्योकि कोई भी सरकार का 
अफसर सरकार के ऊपर नहीं माना जा सकता । इस संबंध में उन्होंने 
प्रबुस कुमार बोस बनाम माननीय मुख्य न्यायाधीपा कलकत्ता हाईकोर्ट 
( 1955/ 2/ सु० को० रि.. 13 31/ बलदेव राम गुलाटी बनाम पंगाय व 
हरियाणा उच्च न्यायालय 1976/ 4/ सु० को० के० 201/, भारत सध 
बमाम एस० एम० शोष / 1977/ 4/ सु० को० के० 193. हरगोबिन्द पत 
बनाम डा० रघुकुल तिलक / 1979/ 3/सु० को० के० 458 ) का हवाला 
देते हुए बताया कि न्यायपालिका के कर्मचारी व न्यायाधीश सरकार के कर्म 
पारी नही माने गये हैं । प्रदवत कुमार मोस बनाम माननीय मुख्य न्याया 
घोश फलफसा हाई कोर्ट ( उपरोक्त ) पाले मामले में उच्च न्यायालय के 
रजिस्ट्रार का प्रश्न या । बलदेव राज गुलाटी बनाम पंजाब-हरियाणा 
उच्च न्यायालय ( उपरोक्त ) वाले मामले में एक न्यायिक अधिकारी का 
प्रश्न था । भारत संघ बनाम एच० एस० शोध ( उपरोक्त ) मे उच्चतम 
म्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की संवैधानिषा स्थिति पर 
विचार करते हुए यह कहा कि ये सरकार कर्मचारी नहीं है । उनमे पौर 
सरकार में कोई रिएला मालिका या नौकर का नहीं है । उसमें उन्होंने 
पृष्ठ 236 पैरा 49 में निम्नलिखित बात कही जिससे स्पष्ट होता है कि 
ये तीनो अंग राज्य के है, न कि सरकार के . ---- 

"वह वास्तव में राज्य का उतना ही भाग है जितना कि कार्यपालिका । 
वास्तव में राज्य के तीम अंग होते है, एक कार्यपालिका शक्ति का 
प्रयोग करता है, दूसरा विधायिका शक्ति का प्रयोग करता है, और 
तीसरा न्यायपालिका शक्ति का प्रयोग करता है । परन्तु ये तीनो अग 
अपने अपने क्षेत्र मे स्वतन्त्र मौर सर्वोच्च हैं और यह पाना संभव नहीं है 
कि कौन दूसरे से बड़ा है । उच्च न्यायालय जो मुख्य न्यायाधीश व अन्य 
न्यायाधीशों द्वारा गठिम है राज्य की न्यायपालिका गाविस का प्रयोग करता 


है , अपनी स्थिति प्रौर पदस्थिति में राज्यपाल घ उसकी महायता के लिए 
बने मन्त्रि मण्डल के जो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है तथा 
विधान सभा विधान परिषद के जो राज्य विधायिका पिन क प्रा 
करती है , के ममान है - -- 

हरगोविन्द पन्त मनाम डा . रघुकुल तिनक ( उपरोक्त ) में उनहोने 
उपरोक्त नजीरों का अनुमोवन करते हुए फिर दोहराया कि उच्च न्याया 
लयों या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भारत सरकार के अपोन नहीं 
है यद्यपि ये राज्य की शक्ति का प्रयोग करते है । सो दृष्टिकोग में 
विधायिका शक्ति का प्रयोग करने यालो समानों के अधिकारी भी मर 
कार के अधीन नहीं पडे गा मके और हम तरह मे सरकारी अफमर 
महीं होगे । 

विद्वान एडवोकेट जनरल जो प्रतिपक्षीगण की पोर में अस्थित हुए 
है , ने इस बात पर बल दिया है कि वास्तव में ये तीनों प्रकार की शक्तिपा 
सरकारी कृत्यों का ( Governinental function ) ही प्रयोग करती है । 
उन्होंने प्रार्थी के इस कथन को मही नहीं माना कि सरकार ( Government ) 
मे मतलब केवल कार्यपालिका से ही होगा । इम सबध में उन्होंने इन रि 
सून्दर लाल ( ए० प्राई० प्रार० 1019 इला - 911, स्पेशम मैम्प ) , 
शकरी प्रशाव बनाम भारत संघ ( ए० आई० प्रार० 1951 मु . को । 
456 ) में दिये गये कुछ उद्धरणों पर भरोमा किया । इन रि सम्परलाल 
( उपरोक्त ) में धारा 4 प्रम ऐक्ट में प्रयुक्त वाक्यांश मरकार जमा ब्रिटिश 
इण्डिया मे कानून पारा स्थापित हैं का सप्टोकरण किया था । उ.म्होंने 
बताया कि ब्रिटिश इण्डिया में स्थापित मरकार से तात्पर्य किमी स्थापित 
( Established ) प्राधिकारी मे है जो देश और उपके पार्वजनिक 
कार्यों पर शासन करता है और उसमें वे मब प्रतिनिधि भी शामिल हैं 
जिमको सरकार का कार्य सौपा गया है । इस तरह विद्वान एडवोकेट 
जनरल का यह कथन है कि चूंकि विधान मण्डल भी एक म्यापिन प्राधि 
कारी हैं , इसलिए यह सरकार के अन्तर्गत होता है । शंकरो प्रशाद बनाम 
भारत संघ ( उपरोक्न ) वाले मामले के पैरा 13 में निम्नलिखित उद्धरण 
पर उन्होंने प्रौर दिया है : - - 

डायसी की संवैधानिक विधि की परिभाषा में ये मन नियम जा 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य का प्रभुमना के प्रयोग या उसके 
बटवारे पर प्रभाव डालते है , शामिल है । इस तरह वे राज्य के नीन 
बड़े अंग अर्थात कार्यपालिका , विधायिका और न्यायपालिका के समा 
उनमें शासकीय गक्सि का बटवारा और उनमें मारमा पबधो के 

बटवारे से मुख्यमया समधिन है । 
इस उद्धरण से उनका यह कहना है कि कार्यपालिका, विद्यापिता और 
न्यायपालिका में आपस मे शासकीय शक्ति ( Government Power ) का 
ही बटवारा है इसलिए ये प्रत्येक अंश मरफार ( Govt. ) का मा । 
होने के कारण इममें काम करने वाले कर्मचारी मागे प्रहार कर 
लायेंगे । 


इन उद्धरणों से विवादित विषय का निराकरणा नहीं होता । 
रि मून्दरलाल ( उपरोक्त ) में प्रश्न मग था । शंकरी प्रशाद बनाम भारत 
संघ ( उपरोक्त ) माले मामले में राज्य ( State ) के कृत्य को शासकीय 
( Govermental ) कृत्य कहा है । राज्य व मरकार के विमेव का 
यहां भी प्रश्न नही था । 


यह बाम निर्विवाद है कि राज्य व सरकार को विभिन्न विवार ( कान 
सेप्ट्म ) ( Concepts ) है । राजस्थान राज्य बनाम भाग्न संघ 
[ ( 1977 ) मु० को० के० 592] में इस विषय पर बड़े विस्तार से विधार 
किया गया है । यह बात वूमरी है कि अनुच्छेद 131 के प्रयोजन के 
लिए राम राज्य व भारत मरकार के बीच विवाद में राज्य शब्द में 
तत्कालीन सरकार प्राती है या नहीं, इम पर मतभेद था । 


इसके अतिरिक्त सरकारी कृत्य ( Governmental Function ) ष 
सरकार ( Govt . ) को एक से अर्थी में नहीं किया जा सकता । मरकार का 
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प्रयोग सामित अर्थ में किया जाने लगा है जबकि सरकारी कृत्य में व्यापक पालिका सरकार में ही है पत्रोंकि उसी के परामर्श से निर्वाचन आयोग 
अर्थ निकलता है । बहरहाल अधिक से अधिक यह कहा जा मकता है कि अधिकारी की नियुक्ति करता है विधायिका या न्यायपालिका के उच्च अधि 
शब्द मरकार दो अर्थी मे प्रयुक्त किया जा सकता है । जिनमें से एक कारियों से नहीं । यदि " सरकार " से कोई दूसरा अर्थ अभिप्रेत था तो 
सीमित अर्थ अर्थात् केयर कार्यपालिका में संबधिन , जैमा प्रार्थी की और यहा यह स्पष्ट कर देना चाहिए था । एक हो धारा में जब दो बार एक 
से कहा गया है, और एक व्यापक अर्थ जिसमें राज्य के तीनो अंग णब्द प्रयुक्त होता है तो वह एक ही प्रर्य में होगा इमलिए जिस प्रकार 
शामिल है, जैमा प्रतिपक्षीगण की प्रौर मे विद्वान एडवोट लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21 में शब्द " सरकार " प्रयुक्त 
अनगल ने कहा है । इमलिये हमें यह देखना होगा कि हमारे विधि णास्त्र सुना है उससे भी यह स्पष्ट है कि मरकारी प्रफमर का मतलब राज्य की 
में यह किस अर्थ में प्रयाग हुपा है भारत का सविधान हा हमारे विधि मरकार के प्रकार में हैं अर्थात कार्यपालिका सरकार के अधिकारी मे है , 
जगत का मलाधार है । इसलिए मविधान के अमन्त्रों का म मम्बन्ध में अन्यों से नहीं । 
अवलोकन करना होगा अर्थात हमे यह देखना है कि हमारे संविधान में 

राज्य मरकार ने जिस प्रकार विभिन्न अधिकारियो को रिटनिंग अकमर 
सरकार शब्द से क्या तात्पर्य लिया गया है । मंविधान के अनुच्छेद 12 में 

बनाने की अधिसूचना जारी की , उसमें भी मही स्पष्ट होता है कि विधान 
गज्य की परिभाषा की गई है । इसमे राज्य के अन्तर्गन भारत को मर 

सभा के अधिकारी सरकारी अफसर नहीं है । प्रदर्श - 2 वह अधिसूचना 
कार और मंमद तथा राज्यों में से प्रत्येक को सरकार और विधान माप, 

है जो राज्य सरकार ने दिनांक 5- 4- 1980 को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों 
तथा भारत राज्य- क्षेत्र के भीतर अथवा भारत मरकार के नियन्त्रण के 

के लिए रिटर्निंग प्रफमर नियुक्त करने के लिए जारी की हैं । उसमें 
अधीन सब स्थानीय और अन्य प्राधिकारी भी है । यहां सरकार के वन 

उनको भाषा इस प्रकार है : - -- 
कार्यपालिका के लिए प्रयोग किया गया है । समद या अन्य प्राधिकारियों 
के लिए नही प्रयोग किया गया है अन्यथा उनको अलग से क्यों लिखा 

" . . . . . . . . अनिर्वाचन आयोग उस र प्रदेश सरकार के परामर्श से 
जाला । रामनन्दन बनाम राज्य [ ए० आई० पार० 1959 इसा 101 

नीचे की सारिणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सरकारी अफसरो को ऐसे 
( फुल बैन्च ) ] में इम सबध में बताया गया है कि राष्ट्र सरकार को संवि 

सरकारी प्रफमर के सामने उ० प्र० राज्य के विधान सभा निर्वाचन 
धान में परिभाषा नही लिनी है और माधारण गंड अधिनियम को धारा 

क्षेत्रों , जैमा कि उक्त सारिणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट किये गये है , के 
3 ( 23 ) में केवल इतना लिखा है कि " मरकार " शब्द के अन्तर्गन 

लिए रिट्रनिंग आफिसर के रुप में एतद्वारा पदाभिहीत करता है । " 
धोनों केन्द्रीय पौर प्रदेशीय सरकारे शामिल है । छम नरह 

इसके बाद इस सारिणी में पदाधिकारियों व अन्य अधिकारियों के 
यहां भी सरकार को परिभाषा में कही भी विधान मण्डल या 

नाम है । लेकिन श्री एम० पी० सिंह को रिटनिंग माफिमर निम्न प्रकार 
न्यायपालिका को शामिल नहीं किया है और मरकार से तात्पर्य केवल 

की अधिसूचना से नियुक्त किया है - - 
कार्यपालिका से ही लिया है । संविधान के जहां न्यायपालिका या 
विधायिका का वर्णन है वहा कही भी उनका मरकार के नाम में नहीं 

" लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदान 
बताया गया । 

शक्तियो का प्रयोग करते हुए,निर्वाचन पायोग, उसर प्रवेश मरकार के 
___ संविधान के अनुच्छेद 89 से 98 नक मसव के अधिकारी पोर अनु 

परामर्श से , . . . . . . . . . राज्यसभा के लिए होने वाले निर्वाचन 
फछेद 178 से 187 तक विधान माल के अधिकारियों का वर्णन है । 

के लिए मचिव उत्तर प्रदेश विधान-सभा , लखनऊ को रिटनिंग 
अनुच्छेद 98 ( प्रठानये) में संसद के सचिवालय तथा अनुच्छेद 187 में 

प्राफिमर के रूप में पदाभिहीत करता है । " 
विधान मण्डल में मचिवालय का प्राविधान है और यह बताया गया है कि यहां उन्होंने सचिय, उत्तर प्रदेश विधान -सभा को बतौर सरकारी अफसर 
उनका प्रत्येक का अपना साचविक कर्मचारी वृन्द ( मैमोट्रियल स्टाफ ) मही बनाया है जैमा अन्य अधिकारियों के लिए पहले बताई हुई अधिसूचना 
होगा । 

में बताया हैं । इमसे भी स्पष्ट होता हैं कि राज्य सरकार स्वयं सचिव 
संविधान के अमुच्छेद 310 व 311 से भी यह भेव स्पष्ट है । वहां 

राज्य विधान सभा को धारा 21 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रयोजन 
दो प्रकार की सेवामों का वर्णन है । एक वे जो संघ या राज्य के प्रधान 

के लिए सरकारी माफिसर नहीं मानती थी । 
है व दूसरों को केवल संघ या राज्य की सेवा कहा है । इसलिए जो 

अतः इस विवाद-बिन्दु पर मेरा यह निष्कर्ष है कि प्रतिपक्षी मं . 
कर्मचारी राज्य के अधीन अर्थात राज्य गरकार के नही है , परन्तु राज्य 

5 श्री एम० पी० सिंह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21 के 
के अन्य अंगों जैसे न्यायपालिका या विधायिका के कर्मचारी है , वे हम 

संदर्भ में सरकारी अधिकारी महीं है । ( वे विधान सभा के अधिकारी थे 
दूसरे वर्ग के अनर्गत माते है । 

और इस तरह राज्य के अधिकारी थे ) । 
उत्तर प्रदेश में विधान मंडल के मचिवालय के कर्मचारियो के संबंध 

पिपार -वियु 2 ( ख ) : 
में मन 1974 में नियम बनाये गये हैं । उसके नियम 48 में यह प्रावि 
धान है कि सरकारी कर्मचारियों के प्राचरण संबंधी जो नियम हैं घे वि 

उपरोक्त निष्कर्ष का यह परिणाम निकलता है कि श्री एम . पी . 
धान मंडल के मचिवालय के कर्मचारियो पर भी लागू होंगे । यह भी स्पष्ट 

सिंह को विवादित निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर नियुक्न महीं किया 
करता है कि सचिवालय के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं अन्यथा 

मा सकता था । 
मरकारी कर्मचारियों वाले नियम उनके लिए भी लागू करने की क्या 
पावण्यकता थी । 

प्रार्थी के विद्वान् वकील ने इस संबंध में एक और बात कही थी । 

उनका यह कहना था कि निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श 
इसके अतिरिक्त जिस प्रसंग में यह पाठन धारा 21 लोक प्रतिनिधित्व से ही किसी सरकारी माफिसर को रिटर्निंग माफिसर नियुक्त कर सकता 
पधिनियम में प्रयोग हुपा है , यह भी देखना प्रावश्यक हैं । इस पा लेकिन उस समय कोई उत्तर प्रदेश सरकार थी ही नहीं, जब पी 
अधिनियम की धारा 21 इस प्रकार है - - 

एस० पी० सिंह को रिटर्निंग प्राफिसर नियुक्त किया गया । उनका यह 
निर्वाचन आयोग -- - गज्य की सरकार के परामर्श मे , रिटनिंग 

कहना है कि उत्तर प्रदेश विधान-मभा भग हो गई थी और इमलिए उत्तर 
अफसर पदाभिहीत (जिस्क्युट ) या नाम निविष्टि ( नामनेट ) करेंगे जो 

प्रवेण परकार भी नहीं रही पोर उत्तर प्रदेश के शासन का मारा कार्य 
सरकार का या स्थानीय प्राधिकारी का प्रफमर ही होगा । 

भार राष्ट्रपति या संसद के हाथ में पा गया था । मैं प्रार्थी के विद्धान 

वकील के इस तर्क से सहमत नहीं र । उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यह 
इससे स्पष्ट है कि भाव मे जो शब्द सरकार प्रयुक्त हमा है वह गज्य की पावश्यक नहीं है कि वह केवल मन्त्रिमंडल के द्वारा ही , जैमा प्रार्थी के 
सरकार का ही मंक्षिप्त पप है । " राज्य की सरकार " से मतलब कार्य विद्धान बोल कहते है, शामित हो । प्रदेशीय मन्त्रिमंडल सब तक कार्य 
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करता है जब तक कि विधान सभा या मन्त्रिमंडल भंग न हो । प्रापाल 
घोषणा के पश्चात् उत्तर प्रदेश सरकार का कार्य राष्ट्रपति व संसद को 
सुपूर्व हो जाता है । लेफिन तब भी वे उत्तर प्रदेश सरकार का ही कार्य 
करेंगे । इसलिए इस घोषणा से केवल उस तरीके में परिवर्तन होता है 
जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार का शासन होता हैं और कोई बान 
नही हैं । इसलिए इस अधिसूचना में कोई गलमी नही है । 

परन्तु जैसा ऊपर कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 
1951 की धारा 21 के प्रयोजन के लिए श्री एस० पी० सिह मरकारी 
माफिसर नही है , इसलिए उनको रिटर्निंग आफिसर नियुक्त नहीं किया 
जा सकता था । 


रूप से निर्वाचित हो गये है । अंग्रेजी में इस संबंध में शब्द " इयूली 
एलेमदेह टू बी " लिखा है । 

प्रार्थी के विद्वान वील ने शब्द " बी " पर अधिक जार दिया है । 
उनका यह कहना है कि यह शम्द यह दिखाता है कि ये उस समय तक 
सदस्य नहीं बने है केवल सदस्य नामोदिष्ट ( Member Designate ) 


विषार-विम्मु 3 ( क ) :--- 

यह पक्षकारों को बीकार है कि इस मामले में प्रतिपक्षी नम्बर 1 का 
नाम निवेशन पत्र 24- 6- 1980 तक दाखिल किया गया था तथा विधान 
सभा के जिन सदस्यों ने प्रतिपक्षी नं० 1 का नाम निर्देशित किया था 
उम्होने उस समय तक विधान मंडल का सवस्य सुने जाने की शपथ ग्रहण नही 
की थी । यह शपथ लेने का कार्यक्रम दिनांक 27- 6 - 1980 का 
शुरू हुआ सुनाव अवश्य सब हुमा जबकि सदस्यो द्वारा शपथ ली 
जा सकी थी । प्रार्थी के विद्वान् वकील का यह कहना है कि जिन सदरयो 
ने प्रतिपक्षी न० 1 का नाम -निर्देशित किया है, वे नाम निर्देशित करने के 
लिए सक्षम नही थे क्योंकि तब तक घास्तव में विधान -सभा के वे 
मवस्य नहीं हुए थे । वे मदस्य तभी हुए जब उन्होंने शपथ ग्रहण की जो कि 
दिनांक 27- 6- 1980 या उसके बाद हुई । 


इसी तरह से जो शपथ सदस्य को विधान -सभा में अपना स्थान ग्रहण 
करने से पहले दिखाई जाती है उसका फार्म 7- ख है जो संविधान की 
सतीय अनुसूची में दिया हुआ हैं और जो इस प्रकार है ---- 

. . "मैं . . . . . . . . . जो विधान- सभा का सदस्य निर्वाचित 
हुआ हू शपथ लेता है कि मैंने विधि द्वारा स्थापिन भारत के संविधान 
के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखंगा मौर मै भाग्न यो प्रभता पोर 
अखंडता प्रक्षम रस्यूगा और जिस पद को में ग्रहण करने वाला ह 
उसके कर्तव्यो का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा । " 

हम उपरोक्त वाक्यों से जिसके नीचे लाइन खिचो हई है का यह तार 
पर्य कहा जाता है कि शपथ लेने के समय तक वह मवस्य उस पब के 
कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता । वह निर्वहन तभी कर सकता है जब 
वह शपथ ले लेता है । ससे फिमी विशेष कार्य के लिए शपथ लेना नहीं 
बताया गया है बल्कि उस पद के संबंध में कहा गया है जिसके लिए वह 
चुना गया है । 


___ यहा यह बात भी विचारणीय है कि विधान सभा के लिए जो सवस्य 
निर्वाचित होता है वह एक पद के लिए चुना जाता है, विधान सभा के 
अन्दर किसी विरष मान के लि . नही । 


उधर प्रतिपक्षी नं० 1 के विद्वान् वकील का यह कथन है कि विधान 
सभा के सदस्यों के चुनाव की घोषणा दिनांक 9- 6- 1980 को कर दी 
गई थी जैसा लोफ प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 66 में प्राविधान 
है । इसी अधिनियम की धारा 67 ( क ) में यह प्राविधान है कि जिस दिन 
रिटनिंग आफिसर ने विधान सभा के लिए चुने गये मदस्यो के चुनाव की 
घोषणा की , उसो तारीख की बावत इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यह 
समझा जायेगा कि उस प्रभ्यर्थी ( Candidate ) ( कन्डोखेट ) के निर्वा 
चन की तारीख है । इसके पश्चात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 
73 के अंतर्गत भी अधिसूचना जारी हो गई । इसमें यह प्राविधान है कि 
धारा 53 या धारा 66 के उपबन्धों के अधीन रिटर्निंग आफिसर द्वारा 
परिणाम की घोषणा किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र उन सदस्यों के नाम 
जो उम निर्वाचन क्षेत्रो में निर्वाचित हुए हो , शासकीय राजपम्न अधिसूचना 
द्वारा अधिसूचित किये जायेगे और ऐसी अधिसूचना निकलने पर लोक - सभा 
या विधाम -सभा की पाबत यह समझा जाएगा कि वह सभ्यक रूप में गठित 
हो गई है । इसलिए उत्तर प्रदेश विधान सभा का गटन 24- 6- 1980 
से पहले हो गया और उन मदस्यो के , जिन्होंने प्रतिपक्षो में० 1 का माम 
निर्देशित किया था , निर्वाचम की तारीख भी 9- 6- 1980 मानी गई । 
मत: यह कहना कि ये मवम्य विधाम-मभा के सदस्य नहीं थे मौर उनको 
माम निर्देशन का अधिकार नहीं था , सही नहीं है । यह भी कहा कि 
सदस्य द्वारा शपथ लेने के बारे में जो प्राविधान प्रमुच्छेद 188 में है यह 
केवल विधान मभा के अन्दर कार्य करने के लिए है , अन्य मामलों के लिए 
नहीं । लेकिन प्रार्थी के विद्धान वकील का यह कथन है कि शपथ की 
प्रावश्यकता केवल विधान- सभा के अन्दर कार्य करने सक ही सीमित नही 
हैं बल्कि वास्तव में बतौर विधान- मभा के सदस्य कोई कार्य कर ही नही 
सकता अब सफ कि वह पापथ म ले । 

इस सबंध में उन्होंने उस प्रमाण-पत्र की पोर ध्याम दिलाया जो प्रत्येक 
व्यक्ति को विधान मभा का सदस्य चुने जाने पर रिटनिग प्राफिमर की 
पौर से दिया जाता है । यह फार्म मम्बर, 24 है । इसकी संबंधित भाषा 
इस प्रकार है: --- 

. . . . . . . . . . में यह प्रमाणित करमा 
कि मैने . . . . . 19 . . . . के दिन यह घोषित कर 
दिया है कि श्री . . . . . . . . . . . . . • राज्य -सभा के सदस्य सम्यक 


" पद से ता पर्य जैमा धमत्ता कान्ला बनाम मानक चन्द मुराना 
( 1989 ) 3 मु० को के 268 ( के पैरा 6 में दिया है , उस पोजीशन 
या प्रमेस में है जिसमें मायनिक प्रकृति के कर्मध्य जरे होते है । 

संविधान के प्रतर्गत जितने भी व्यक्ति नियुक्ति किये जाने है वे पाहे 
उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हों या राष्ट्रपति मा 
उप- राष्ट्रपति हों उनकी नियुक्ति का प्रावेश सब तम क्रियान्वित नहीं मान । 
जा सकता जब तक कि वे अपने पद की शपथ न ले । उच्च न्यायालय 
न्यायाधीश के संबंध में विचार करते हुए शबार बनाम राज्य 
[ ( ए० आई० पार० ) 1865 इला० 97] के पैरा 3 में मह लिखा है कि 
शपथ लेने से पहले जो व्यक्ति उच्च न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है 
वह केवल न्यायाधीश नामोदिष्ट ( Judge Designate ) ही होता है । 

इस मबंध में संविधान निर्मात्री परिषद् ( Constituent Assembly ) 
को डिबेट्स ( Debates ) में मामनीय डाक्टर पाम्बडकर ने जो विचार 
इस संबंध में रखे थे उनको उद्धरिन करना अनुपयुक्न नही होगा उन्होने 
प्रोफेसर शाह के संशाधनों का जबाव देते हए इस प्रकार कहा.--- - 

" यदि प्रोफैसर शाह प्रमच्छेद 81 को देखें और सदस्यो की 
मनहंसा के शीर्षक को देखे तो पहली चीज को वे पायेगे वह यह है 
कि केवल इसी कारण कि एक अभ्यर्थी संमद का सदस्य चुना गया है 
उसको संसय का सदस्य होने का अधिकारी नहीं बनाता हैं । कुछ 
ऐसी रस्में है जो की जाती है । इससे पेणसर. कि कोई सम्यक 
बना मा व्यक्ति ससव का सवस्य कहा जा सके उनमें से एक बान 
जिसको उसे कहना होता है वह शपथ लेना होती है । . . . यही 
एक घटनाओं का क्रम हैं , निर्वाचन शपथ के लेना, सदस्य बनना और 
नब प्रध्यक्ष के चुनाव में भाग लेने का अधिकारी होना । इस तरह 
यह स्पष्ट हैं कि जहा तक हमारे सविधान का प्रश्न है कोई भी सबम्य 
विधान मभा का सदस्य चुने जाने में ही विधान- सभा का सदस्य होने 
का अधिकारी नही होता हैं जब तक कि वह शपथ-ग्रहण न कर लें । 

यही बात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 73 के अन्तर्गम 
विधान सभा के गठन के लिए जारी की गई अधिसूचना के संबंध में कही 
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अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा । इस अनुच्छेद में यह प्रावधान नही है 
कि केवल विधान सभा भवन के अमर ही मनवान हो । राज्य ममा 
के लिए चुनाव में भी वह मन बहेमियन मदम्प विधान सभा ही देता 
है । इस तरह यह स्पष्ट है कि अब तक कोई मदम्प मविधान में नियन 
शपथ नहीं लेता है , तब तक यह वास्तव में विधान सभा का सदस्य नहीं 
कहा जा मकता और इसलिए ऐसे मदस्य द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्वीकार 
हो जाना चाहिए था । इसलिए रिटमिंग आफिसर द्वाग उमको स्वीकार 
करना अवैध है । 


जा सकती हैं । इस धारा के परन्तुक में ही यह प्राविधान है कि सभा का 
गठन होने में पहले विधान मशा की अवधि पर कोई 
प्रभाव नही पाता है । यह बार यह दिखाती है कि गठन 
होना तुम बात है और उगको करने के लिए अधिकारी होना दूसरी बात 
है । संविधान के अनुच्छेद 172 ( 1 ) में यह प्राविधान है कि विधान 
गभा का कार्यकाल उम दिन से शुरु होता है जिस दिन उमको प्रथम बैठक 
निश्चित की जाती है । इसलिए दिनांक 9-6-1980 को जब उत्तर प्रदेश 
विधान सभा के गठन के संबंध में धारा 73 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 
के अन्तर्गत अधिसूचना जारी हुई, उस दिन से उमकी अवधि शुरु नहीं होगी 
बल्कि जिम विन उमकी प्रथम बैठक बुलाई गई, जो दिनांक 27- 6 -80 है , 
उस दिन से उसका कार्य करना कहा जा सकता है । चुनाव किसी भी 
विधान सभा के भंग होने से पहले भी कराया जा सकता हैं , केवल नई 
विधान सभा का कार्य पहली विधान सभा की अवधि समाप्त होने पर शुरु 
होगा । मोनानाथ बनाम भारत घ ( ए . माई० प्रार० 1963 इला० 
63 ) में लोक सभा के विषय में यही बात कही गई थी । उममें यह बताया 
है कि संविधान के अनुच्छेद 83 ( 2 ) के परन्तुक का यह प्रभाव है कि लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाग 73 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना 
से ही लोक सभा कार्य करना प्रारंभ नहीं करती हैं बल्कि जम उसकी प्रथम 
बैठक बलाई जाती है , सबसे उसकी अवधि शुरु होती हैं । इसलिए नभी 
में वास्तव में चुने हुए सवस्य लोक सभा के सदस्य माने जा सकते हैं । 
यही बाप्त हुबह, विधान सभा के लिए भी लागू होती है क्योकि सविधान 
का अनुछेद 172 इसी प्रकार है जमा अनुच्छेद 83 यह तो सोचा ही 
नही जा सकता कि विधान सभा की अवधि तो उसकी प्रथम बैठक के दिनांक 
से प्रारंभ हो भौर उसके सदस्य की अवधि चुने जाने की घोषणा के दिन से 
यह ठीक है कि धारा 87-क के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के 
अनुसार किसी अभ्यर्थी के चुने जाने की तिथि यह है जिस दिन रिटनिग 
पाफिसर ने चुनाव परिणाम घोषित किया । लेकिन यह तिथि उम अधि 
नियम के प्रयोजन के लिए ही है , उसके कार्यकाल के लिए नहीं है । 
वह तो विधान सभा के कार्यकाल के माथ ही हैं । लोक प्रतिनिधित्व 
मधिनियम , 1951 में निर्वाचन प्रर्जी को दाखिल करने की अवधि चुनाव 
के विन से 45 दिन है इसके लिए यह धारा मगत हैं । 


बिवाव मिन्दु 5 ( क ) 

प्रार्थी की अोर से निर्वाचन नामावली ( electoral roll ) की वैधता 
को चुनौती मुख्यतः पार प्राधारों पर दी गई हैं , ( 1 ) विधान सभा 
के सदस्यों का चुनाव प्रबंध था , ( 2 ) बिना शपथ- ग्रहण किए सदस्यों का नाम इस 
नामावली में शामिल नहीं किया जा सकता था , ( 3 ) श्री एस० पी० सिंह 
द्वारा तैयार की निर्वाचन नामावली अवैध है, ( 4 ) यह निर्वाचन नामावली 
ममय से पहले तैयार कर दी गई क्योंकि इसमें यह अवसर नहीं दिया 
गया है कि जो मवस्य वो जगह मे भुने गए हैं वे उनमें से अपना विकल्प 


जहां तक आधार नम्बर 1 का मम्बन्ध है , यह विवाद बिन्दु नम्बर 
6 में सही नहीं पाया गया । मवस्यों का चुनाव वैध था । 
____ तीसरे प्राधार की यह बात ठीक है कि श्री एम० पी० मिह की 
बतोर रिटर्निंग प्राफिमर नियुक्ति अवैध है लेकिन इससे इस निर्वाचन 
नामावली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि निर्वाचन नामावली में जो 
नाम लिखे जाने है उनमें श्री एस० पी० सिंह के विवेक का कोई स्थान 
नही है । उसमें उन्ही लोगों के नाम लिखे जाते हैं जिनको नाम गजट 
मे बतौर चुने हुए. सदस्य घोषित कर दिए गए हों । 

प्राधार नम्बर 4 भी कोई महत्व नहीं रखता है क्योंकि ऐमा कोई 
उदाहरण प्रार्थी की ओर से नही दिया गया है कि उनमें से कोई सदस्य 
ऐमा था जो दो स्थानों में चुना गया था । 

प्राधार नम्बर 2 प्रशन. ठीक है मौर मंशत, गलत है । यह ठीक 
है जैसा विवाद बिन्दु नम्बर 3 ( क ) में तय किया गया है कि बिना 
शपथ ग्रहण किए चुने हुए मदस्य चुनाव में भाग नहीं ले सकने । इसलिए 
जिम दिन नाम निर्देशन की कार्यवाही हुई उस समय यह नामावली 
अवैध थी क्योंकि इसमें मवस्यों के नाम बिना उनके द्वारा शपथ लिए 
लिम दिए गए थे । लेकिन जिस दिन मनवान हुमा उस दिन चूंकि उन 
सदस्यों ने शपथ ले ली थी इसलिए नामावली उम ममय वैध हो जाती 
है । यह विवाद बिन्तु इस प्रकार ही तय किया जाता है । 


मरकार बनाम उड़ीसा विधान -सभा ( ए० भाई० पार० 1952 उड़ीसा 
234 ) में इसी प्रश्न को प्रागे बढ़ाया गया है । वहां यह मत प्रकट 
किया गया है कि उस प्रथम विम , जिस दिन मवस्यों को बैठक के लिए 
यामंत्रित किया गया है, को विधान सभा के मत्र का प्रारम्भ नहीं कहा 
जा सकता । उसके मन का प्रारम्भ उस दिन होगा जिस दिन सब सवस्य 
शपथ-ग्रहण कर लें । प्रतिपक्षीगण की प्रोर से विधान एडवोकेट जनरल 
ने के० के० अबूब - भारत संघ (एमाई० आर० 1965 केरल 229 ) 
का हमाला दिया । इसमें यह तय किया गया था कि जब एक बार 
विधान सभा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 के अधीन 
जारी की गई अधिसूचना के अनुसार गठिन हो गई , तब उसका विघटन 
विधान सभा की बैठक बुलाए बिना भी हो सकता है । इमसे वे यह 
कहते हैं कि बिना विधान सभा की बैठक बुलाए भी विधान सभा वास्त 
विक सस्था है और इसलिए उसके मदम्य भी । यह तर्क ठीक नहीं है । 
जब विधान सभा गठित हो जाती है , तब वह भंग भी की जा मकती 
हैं । परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह कार्य करने में सभम हैं । 
कार्य करने में ममम तो वह उसी ममय होगी , जब उसकी प्रथम बैठक 
होगी ५ उपके सदस्यों ने शपथ ले ली है । 


बिवाद बिन्दु 5 ( न ) 

इम प्रश्न का उत्सर विवाव बिन्तु नम्बर 3- ( क ) में वे दिया गया 


___ यहां मंविधान के अनुच्छेद 193 का जिक्र करना भी उचित होगा । 
इसमें यह प्रावधान हैं कि यदि कोई मदम्य संविधान के अनुच्छेद 188 
की अपेक्षाओं की पूर्ति किए बिना मतदान देता है , या बैठता है , मो वह 
प्रत्येक दिन जिस दिन वह बैठना है या मत देता है , 500 रुपए की 
शम्सि ( penalty ) का भागी होगा । सविधान के अनुच्छेद 166 में 
मवस्य द्वारा शपय लेने का प्रावधान है । यहां विधाम सभा के अन्दर 
बटने के लिए ही अपेक्षा नाही है । यदि बिना शपथ लिए विधान सभा 
की हेमियन में वह ममदान भी करा है तो वह अनुच्छेद 193 के 


बिबाद बिन्दु नम्बर 5 ( ग ) 

प्रतिपक्षी नम्बर ? लगायत 4 की ओर से यह भी कहा गया है 
कि इम निर्वाचन नामावली के प्राधार पर भाग लेने के कारण प्रार्थी 
को यह अधिकार नहीं है कि वह इसको मैधता को चुनौती दे सके । 
लेकिन उनका यह कथन मही नहीं है । बार कोन्मिन प्राफ देहली 
बनाम मुरजीत मिह ( 1980 ) ( 4 ) सु० को० के० ( 211 ) में यह 
मय किया गया है कि केवल निर्वाचन नामावली के अनुमार भाग लेने 
के कारण किमी प्रार्थी को उसकी वैधता को चुनौती देने से मना नहीं 
किया जा सकता । प्रत प्रतिपक्षीगण की यह पापति मही नहीं । 

प्रतिपक्षीगण के विद्वान बकीम में यह भी प्रापत्ति उठाई कि निर्वाचन 
नामावली में किमी का नाम मही लिखा है या नहीं , के विषय में मापति 
निर्वाचन प्री में नहीं उठाई जा सकती । निर्वाचन के प्रयोजन के लिए 
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इस मामले में मामावली जैसी कमी तो नहीं है , परन्तु बात कुछ 
धमी ही । रिटनिंग प्रातिसर के किमी कार्य से दोनों प्रम्पथियो वो 
मिलने वाले मतो की मछपा पर तो प्रभाव पड़ता मही मालूम होता , 
लेकिन एक बाम पर प्रभाव पड़ मकना था जिसमे निषिन का नक्शा ही 
यादा सकता था । रिटनिंग प्रापियर को नाम निर्देशन-पत्र ( Nomination 
Paper ) को म्धीकार या अस्वीकार करने की शक्ति होती है । हो 
मकता था कि प्रार्थी की प्रतिपक्षी नम्मर । के नाम निर्देशन पत्र की 
वैधता के मयंध मे उठाई गई पानि को दूसरा अधिकारी मान लेमा 
प्रार्थी की पोर से उठाई गई आपत्ति निराधार नही थी । गो बात उन्होने 
कही थी वह यह न्यायालय मान रहा है । इसलिए प्रार्थी के इस कथन 
में मन है कि प्रतिपक्षी मं० 5 की नियुक्ति में चुनाव परिणाम पर तात्विक 
प्रभाव पड़ा है । इसलिए यह निर्वाचन निरस्त होने योग्य है । 


मिधिन मामाजली मन्तिम है । जिन व्यक्तियो ने प्रतिपक्षी नम्बर 1 के लिए 
नाम निर्देशन पत्र भरा है उनके नाम निपचिन नामावली में है । मनिए 
उन्हें नाम निर्देशन पत्र प्रस्तायिक करने का पूरा हक है । इसके लिए 
उन्होंने प्रार० चन्द्रन व एम० बी० मारम्पम ( ए० आई० पार 1973 
मु० के० 2362 ) व नृपेन्द्र बहादुर मिह ब . ० भार वर्मा [ ( 1977 ) 
- सू० के० के० 153] पर भरोसा किया है । इनमें यह तय किया है 
कि जब एक बार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचन नामावली में है , सब 
उमको निर्वाचन में भाग लेने की अर्हता ( qualifications ) को निर्वाचन 
परजी में पनौती नही दी जा सकती । प्रतिपक्षीगण की यह अापत्ति 
भी मही नही है । ये मब मामले में उन निर्वाचन नामावलियों में विषय 
में थे जिनको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 के अन्तर्गत नैयार 
किया गया था । यहा निर्वाचन नामावली में किमी का नाम लिखवाने 
या फिमी का माम हटाने के लिए प्रक्रिया बताई है । उममें नियन प्रवि 
नक यदि कोई प्रापनि नही होती है , तो निर्वाचन नामावली प्रतिम 
हो जाती है । परन्तु गज्य- मभा के पनाव के लिए निर्वाचन नामावली 
1951) के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत नैयार नहीं होती । 
इसके लिए प्रावधान निर्वाचनो का संचालन नियमावली ( Conduct of 
Elections Rules ) 1961 में है । इसके नियम 2 ( 50 ) में निर्वाचन 
नामावली की परिभाषा दी है । इसके अनमार विधान सभा सदस्यों द्वारा 
निर्वाचन के सम्बन्ध मे उस निर्वाचन के लिए रिनिग आफिमर द्वारा 
धाग 152 के अधीन रस्त्री गई सूची अभिप्रेम है । लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम 1951 को धाग 152 में यह प्रावधान है कि रिटर्निग माफिमर 

मी मुची अपने कार्यालय में विहित रीति प्रौर प्रारूप में रख्नेगा । यही 
कोई प्रावधान ऐसी मूची के विरुद्ध निर्वाचन मे पहले आपत्ति करने को 
नहीं है । इस मामले में रिटर्निग पाफिमर ने निर्वाचन कार्यक्रम का नोटिस 
विमाम 17- 6-1980 को दिया उसने नाम निर्देशन की तिथि 24- 8- 1980 
तक बताई । कोई प्रावधान निर्वाचन नामावली के लिए प्रापत्ति करने 
का ही नहीं बताया । निर्वाचन नामावली ही 10- 6- 1980 को सकुर्लेट 
करना बताया । इसलिए ऐसे मामलो मे जहा निर्वाचन नामावनी को 
निर्वाचन में पहले अन्तिम करने की प्रक्रिया नहीं मनाई वहा निर्वाचन 
नामावली की वैधता या उममें लिखे किमी व्यक्ति के नाम के मबध में 
आपति निर्वाचन अनी में ही उठाई जा सकती है । 


विवाव-बिन्दु 3( ग्न ) 

प्रतिपक्षीगण की ओर मे उठाई गई यह मापनि निगधार है विबन्ध 
( estopped ) का सिर्वात निर्वाचन अजियों मे ऐसे मामलों में 
नहीं उठाया जा सकता भैमा उक्तचतम न्यायालय ने पार कौन्मिल व 
सुरजीत सिंह [( 1980 ) 4 सु० को के० 211] में कहा है । 

वैसे भी विबन्ध का सिद्धांत वहां लागू होता है जहां प्रार्थी के किमी 
कार्य के कारण प्रतिपक्षी नं० 1 ने अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन 
किया हो । प्रतिपक्षी नं0 1 मे ऐसा कुछ नहीं किया । प्रार्थी व प्रतिपक्ष 
न० 1 दोनों में एक दूसरे मे स्वतन्त्र रूप में अपने अपने पक्ष में नाम-निर्देशन 
( Nomination ) पत्र दाखिल किए थे । इसलिए प्रार्थी की विवाद 
बिन्दु 3( क ) बाली प्रापत्ति उठाने में इस कारण नहीं रोका जा सकता 
कि उसको भी प्रतिपक्षी नं० 1 की तरह ऐसे सवम्पों ने नाम निर्देशित 
किया था जिन्होंने नब तक शपथ नही ली थी । अतः यह विवाद-बिन्दु 
प्रतिपक्षगण के खिलाफ तय किया जाता है । 
विवाद बिन्दु म० 4 

यह ठीक है कि जिस आधार पर प्रतिपक्षी न० 1 के नाम निर्देशन पत्र 
( Nomination Paper ) अवैध मान गया , वही प्राचार प्रार्थी के लिए भी 
लागू होता है । वैसे भी ऐसे अनेक मदम्यो ने नाम-निर्देशित किया जिन्होंने 
शपथ ग्रहण नही की थी । इसलिए उसका भी नाम निर्देशन अवैध हो गया । 

प्रतिपक्षी गण के विद्वान वकील का इमलिए यह कहना है कि इस 
तरह प्रार्थी भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 79 
( ग्न ) में दी गई परिभाषा के अनुसार अभ्यर्थी नहीं रहा । प्रतः धारा 
81 के अन्तर्गत उसे निर्वाचन अरजी पंण करने का अधिकार नहीं है । 
उनका यह तक मही नहीं है । धाग 79 ( म्स ) में अभ्यर्थी की परिभाषा निम्न 
प्रकार है :- - 

___ " अभ्यर्थी मे वह व्यक्मि अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचम में 
अभ्यर्थी के रूप मे सम्यकृत : ( स्यली ) नाम निर्दिष्ट किया गया है या 
सम्यकृत . नाम निर्दिष्ट होने का दावा करता है । " 

धारा 81 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 के अनगार निर्वाचन 
में की कोई अभ्यर्थी निर्वाचन प्रर्जी दे सकता है । 

इसी के साथ धाग 36( 8 ) के प्राविधान भी देखने चाहिए । इसमें 


2 


विवाद-बिन्दु 2 ( ग ) --- 

प्रार्थी के विद्वान वकील का यह कहना है कि अब प्रतिपक्षी नं० 5 
की नियति बतौर रिटर्निंग प्राफिमर अवैध है, मो उनके द्वारा मंचालिन 
चुनाव भी शून्य हैं । 

प्रतिपक्षीगण की और में विद्वान एडवोकेट जनरल का यह कहना 
है कि चुनाव को अवैध घोषित करने के प्राधार लोक प्रतिनिधित्व अधि 
नियम , 1951 की धाग 100 ( 1 ) में दिए हैं । उपरोक्त सभी इगके 
खण्ड ध ( 4 ) के अन्तर्गत ही पा सकती है । इग खण्र के अनुमार यह 
निर्वाचन नभी अवैध हो गफना है जबकि इम प्राविधान के अनुपालन 
न करने में निर्वाचन परिणाम तान्त्रिक मप से ( materially ) प्रभा 
वित हप्रा है परन्तु हम प्रकार का न मो कोई अभिकधन ( pleading ) 
है और न माक्ष्य है । दोनों का मिले मता में सहा अन्तर है । प्रार्थी 
को केवल 41 व प्रतिपक्षी नम्बर 1 को 325 मन मिले थे । 

प्रार्थी के विद्वान वकील का यह कहना है कि रिटनिंग प्राकिमर 
किसी भी धनाय का मुख्य मात्र है । चुनाव को गारी कार्यवाई उसी के 
निदेश व नियत्रण में होती है और जब उसकी नियुक्ति अवैध है तब यह 
उअधारणा बनाई ही जा मवाली है कि इम कमी का चुनाव पर नाविक 
प्रभाव पड़ा है । हम मनध में उन्होंने बार मौन्मिल ग्राफ देहली त्र मुर 
जीत मिह [( 1980 ) । मु० को० के० 211] पर भगेमा किया । इस 
मामले में निर्वाचन नामावली ( Flectoral roll ) के गलन तयार 
होने फो नाविक कमी मनाई थी । यह म्पष्ट भी है कणकि जब 
नामावली में नाम ही मही नहीं लिखें है नव वैध चनाव में हो 
मकमा था । 


" 


( 8 ) रिटर्निंग प्राफिमर मब नाम- निर्देशन पत्रो को सविक्षा किये 

माने और उनके प्रनिग्रहीत ( Accepting ) या , प्रनिपिन 
( Rejecting ) किये जाने के विनिशमयो के प्रभिलेम्बित 
किये जन के अध्यवहित ( immediately ) 
पश्चात् विधिमान्यत. नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की मर्यात् 
उन प्रभ्यर्थियों को , जिनके नाम निर्देशन विधि- माय ठहराये 
गये है, मची नैयार करेगा और उसे अपने सूचना पट पर 
लगायेगा । 


[ भाग II -- - खण्ड 3( iii ) ] 
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प्रत धाग 79 ( ख ) व 36( 8 ) प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 से 
म्पष्ट है कि धाग 79 ( ख ) में उन्ही अभ्याधियों से तात्पर्य है जिनके नाम 
निर्देशन पत्र विधिमान्य रहगये गये है । ये अभ्यर्थी ही निर्याधन में भाग 
ले मझते है । घाग 81 के अनुसार इस निर्वाचन मे का कोई अभ्यर्थी अर्थात् 
जिमने निर्वाचन में भाग लिया है, निर्वाचन प्रम दे सकता है । " म न्यायालय 
तथा उच्चतम न्यायालय का भी यही मन है । 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

New Delhi , the 3rd September , 1981 
O . N . 1180. - In pursuance of Section 106 of the Represen 
tation of the People Act , 1951, ( 43 of 1951), the Election 
Commission hereby publishes the Judgment dated the 10th 
July , 1981 of the High Court of Judicature At Allahabad , 
Lucknow Bench, in Election Petition No . 7 of 1980 . 


Court No. 3 
ELECTION PETITION NO . 7 OF 1980 
Nem Chiand Jain 

Pashupati Nath Sukla & Ors . 
Hon blo Mahavir Singh , J. 


इम न्यायालय ने चतुर्भज बनाम इलेक्शन ट्रिव्य नल ( आई० आर० ) 
1958 इमा० ( 808 ) मे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 79 
( ख ) में प्रयुक्त जब्द ( अभ्यर्थी के लिए लिखा है कि उसमे तात्पर्य इन 
व्यक्तियो है जिनके नाम इस अधिनियम की धारा 36( 8 ) के अनुसार 
तैयार की गई सूची में लिखे है । यह प्रश्न बाद को निर्वाचन ट्रिब्युनल 
नय कर सकती है कि किमी प्रम्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र विधिवत् 
मान्य नहीं था । परन्तु इससे उसके निर्वाचन में अभ्यर्थी न होने की बात 
में इन्कार नही किया जा सकेगा । 


उच्चतम न्यायालय के केशय लक्षमन म०टा० देव गव ( ए . आई . 
पार० 1960 मु० को 131 पैग 5 ) में यही कहा । उनका कहना 
है कि - --- 

यह ठीक है कि किसी नाम-निर्देशन पत्र का मीक्षा के बाद 
म्वीकार किया जाना अन्तिम नही है और उभे निरस्त किया जा 
मकमा है जैमा इस मामले में चुनाव अधिकरण ने किया है, लेकिन 
घाग 36( 8 ) के अन्तर्गत नाम-निर्देशित अभ्यर्थी बनाती है :- - 

कम से कम निर्वाचन में मन लेने के लिए । दूसरे शब्दों में ग्टि 
निग माफिमर माग नाम-निर्देशन पत्र की स्वीकृति इम सीमा तक 
अन्तिम है कि विधिवत् स्वीकार किया हुआ नाम निर्देशन पत्र निर्वाचन 
का प्राधार होना चाहिए । और वह अभ्यर्थी जिसका नाम -निर्देशन 
पत्र स्वीकार किया गया है ऐमा व्यक्ति माना आना चाहिए जिमको 
मत दिये जा सकते हैं । " 


This election petition has been filed by petitioner against 
Sri Pashupati Nath Shukla , Opposito Party No. 1 being 
elected member of the Council of State in July , 1980 from 
the U . P. State Assembly Constituency . The relevant facts 
are as follows : 

Before, this election , Sri Kamlapati Tripati was member 
of the Council of States . Hc had resigned from his feat . 
This bye - election was held to fill up that vacancy. On 
17- 6 -1980 the Election Commission issued a Notification 
under Section 147 (1 ) of the Representation of the People 
Act, 1951 calling upon the elected members of the Legisla 
tive Assembly of Uttar Pradesh to elect a person for tho 
purpose of filling that vacancy before 7th July , 1980 . In 
that connection the following programme for election was 
fixed : - - 

(4 ) 24 -6 - 1980 - - the last date of filing nomination paper; 
( b ) 25- 6 - 1980%; tho date for scrutiny of nomination 

papers ; 
(c) 27- 6- 1980 ; the last date for the withdrawal of tho 

candidature3B 
( d) 4- 7-1980 : the date of which, if necessary, the poll 

would take place : 
( 0) 6-7-1980 ; the date before which the election will 

be completed . 
The same day the Election Commission as required by 
section 21 of the Ropresentation of People Act , 1951 , in 
consultation with the Government of State of U . P . appointed 
Sri S P . Singh , Secretary , U . P . Legislative Assembly. Luck 
now Opposite party No. 5 as Returning Officer . Sri S . P . 
Singh also the same day ie . 17 -6 - 1980 , issuer a notice and 
fixed the programme to the effect that the candidates would 
file their nomination Papers by 3 P . M . on 24th June, 1980 . 


यदि प्रतिपक्षीगण के विद्वान वकील की बात हम सम्बन्ध में मानी जाये 
तब ऐसा व्यक्ति निर्वाचन के खिलाफ कोई कार्रयाई ही नहीं कर सकेगा । 
संविधान के अनुच्छेद 329 ( 11 ) के अनुमार बिना निर्वाचन प्रर्मी के 
किमी चुनाव के परिणाम को चनौती नहीं दी जा मफसी । । 


इसलिए प्रार्थी झो , जिसका नाम-निर्देशन पन्न स्वीकार कर लिया गया 
था , निर्वाचन प्रर्जी देने का अधिकार है । प्रार्थी के स्वयं के नाम-निर्देशन 
के प्रबंध होने से इनना ही प्रभाव है कि उसके पक्ष मे निर्वाचन होने 
की रिलीफ ( Relief ) नही दी जा सकती । बैंमे उसने ऐसी प्रार्थना 
भी नहीं की । 


प्रत यह विवाद-विन्दु प्रार्थी के पक्ष में नय किया जाता है । विवाद 
बिन्दु नम्बर - 7 --- 

विवाद-मिन्यु नम्बर २( ग ) , 3 ( क ) और 5 मे दिये गये निष्कर्षों 
के अनुसार प्रार्थी यह अनतोष ( रोलिफ ) जो उमने मांगा है पाने का 
अधिकारी है । 


The petitioner and opposite party No . 1 both filed their 
nomination papers by the 24th of June 1980 . At the timo 
of scrutiny of June 25, 1980. certain objections were rained 
against the regination papers of Opposite Party No . 1. Out 
of which only one objection is relevant here . It ju that thoso 
members who proposed name of opposite party No . 1 were 
not competent to do so as they had not takon oath as elected 
members. The Returning Officer rejected this objection of 
the Petitioner . Accordingly on 4 - 7 - 1980, poll took place 
and the petitioner got only 41 votes while opposite party 
No . 1 got 325 votes. The Returning Officer declared opposite 
party No . 1 as elected . On 12 - 8 - 1980 the petitioner filed 
this election petition , 


अत यह घोषणा की जाती है कि अभ्यर्थी प्रतिपक्षी नम्बर 1 श्री पी० 
एन० शुक्ल का राज्य -सभा के लिए निर्वाचन शन्य हैं प्रार्थी इस निर्वाचन 
अर्जी का खर्चा प्रतिपक्षी नम्बर 1 से पाने का अधिकारी है । इस वर्षे 
की राशि . 500/- तय की जान । 

[ म० 82 /उ० प्र० / 7/30( लम्ब० ) ] 

हस्ता० / 
महावीर सिंह, न्यायमूर्ति , 

प्रो० ना . नागर , अवर मचिष । 
तिथि : 10 जुलाई, 1981 
673 GI / 81 - 4 


The case of the petitioner was that the clection of the 
members of tho U . P . Assembly hold in the first week of 
June 1980 was all jllogal. In this connection ho has pointed 
out that on 17 - 2 - 1980 the previous Legislative Assembly 
been dissolved by the President by issuing a notification 
under article 356 of the Constitution of India and in accor 
dance therewith he had assumed all powers of the Governor 
of the State . Hence the power vested in the Governor under 
Section 15( 2 ) of the Representation of People Act , 1951 for 
issue of notification calling for general election also becamo 
vested in the President. Therefore , the cotification for the 
general election issued on 25- 4 - 1980 by the Governor was 
illegal. The Governor had not taken any prior sanction for 
the issue of this notification . The Election Commission had 
requested only the Governor for issue of notification for 
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the election , whercas it should have been made so to the 
President. Hence the election of members in an election 
held under such a notification was itself illegal and , there 
fore , none of them had any right to take part in the clection 
for the Council of States . 


(2 ) (a ) Whether opposite party No. 5 wag an oflcer 

of the Government or of local authority within 
the meaning of section 21 of the Representation 

of the Peoples Act , 1951 ? 
(b ) If not, whether he could be validly appointed as 

Returning Officer for conducting the clection in 

question ? 
(c ) If , not whether the election conducted by him is 

void ? 


The second objection on behalf of the petitioner was that 
Sri S . P . Singh could not have been appointed as Returning 
Officer for this election as under section 21 of the Represen 
tation of Peoples Act , 1951 only an officer of the Govern 
ment could be so appointed and Sri S P . Singh was a Sec 
retary of tho Legislature only and not an officer of the 
Government. 


The third objection on behalf of the petitioner was that 
at the time when the members filled nomination papers of 
opposite party No. 1 they had not taken the oath required 
on being elected as member of the Legislative Assembly, 
( This oath was taken on 27th June, 1980 ) . Hence the 
nomination paper filed for opposite party No. 1 us on 
24 - 6 - 1980 was invalid and , therefore , the returning officer 
and commited a legal error in rejecting his objection . 


3 . (a ) Whether in the absence of any oath taken by 

M . L . As, nomination by them of opposite party 
No. 1 as a candidate was invalid and if so , whethor 
his nomination WAS wrongly accepted by Re 

turning Officer, opposite party No. 5 ? 
(b ) Whether the petitioner is estopped from ques . 

tioning the nomination of opposito party No . 1 
In view of the allegations made in para 37 of 
the written statement of opposite parties Nos . 2 
to 4 that he ( petitioner ) too was nominated as 

a candidate in similar circumstances ? 
(4 ) Whether the petitioner is not entitled to question 

the election of opposite party No . 1 in view of the 
allegations made in pard 39 of the wijtten state 

ment of opposite parties Nos , 2 to 4. 
5 . (a ) Whether the electoral roll was validly prepared ? 

(b ) If not, to what effect ? 
(c ) Whether the petitioner is not entitled to challenge 

the validity of the electoral roll in the present 
election petition as alleged in para 33 of the 
written statement of opposite parties Nos, 2 to 
4 ? 


6 . ( 1 ) Whether the persons who took part in the voting 

were not entitled to vote ? 
(b ) Whether the voters were not validly elected in 

view of the allegations made in para 18 to 27 
of the petition and , as such , wero not entitled 

to vote or propose ? 
, (c ) Whether the petitionary is not entitled to challenge 

the election of the other M . L . Ag in this petition 
as alleged in para 28 of W . S . filed by O .P . 

numbers 2 to 4 ? 
(7 ) To what relief is the petitioner cntitled to get ? 


g 


The last objection in this connection was that the clectoral 
roll which was prepared for the election was also invalid . 
His contention was that the Electoral Ro l could be prepared 
only by the Returning Officer but it had been circulated at 
11 P . M . even before his appointment. 

The petitioner had impleaded in this lection petition , 
besides opposite party No . 1 the Election Commission 
(Opposite Party No. 2 ), the State of U . P . (Opposito Party 
No. 3 ) Governor of U . P . (Opposite Party No. 4 ) and the 
Returning Officer Shri S . P . Singh (Opposite Party No. 1 
as respondents . 

Opposite Party No . 1 had fil - d a scparate written statement, 
Opposite parties 2 , 3 and 4 had filed a separato Joint written 
statement and opposite party No , 5 had not Aled agy written 
statement. 

In both the written statements common points have been 
taken and hence they are not being separately described and 
only common points are being given here briefly . On their 
behalf it was said that the procedure commenced by the 
Governor on the recommendation of the Election Commis 
sion by the issue of a notification wag valid . The President 
had delegated all his powers to the Governor . The only 
condition mentioned was that the Governor would exercise 
these powers under the superintendence , direction and control 
of the President. The President had not taken any action 
against the order passed by the Commission . Therefore, it 
was clear that he had approved of the work of the Governor . 
It was also said on their behalf that Sri S , P . Slogh was duly 
appointed as Returning Officer . He is actually a Govern 
ment Officer. They also disputed this contention of the 
petitioner that the newly clected members of the Legislativ 
Assembly wore not competent to take part in the election 
proces . It was said that their election had been declared 
long ago by the Returning Officer and the Election Commis . 
slon had also issued a notification under section 73 of the 
Representation of the People Act , 1951 on 9 - 6 -81 ( sic ) and 
from that dato tho Legislative Assembly would be deemed to 
have been constituted . The taking of oath was needed only 
for work to be done within the precincts of the Legislative 
Assembly [ouse . Before taking oath they could do other 
acts . It was algo said that the Electoral Roll was distributed 
on 19 - 6 - 1980 and not on 17- 6 - 1980 . It was also said that 
the petitioner could not raiso any objection in this election 
petition against the otection of members and that he could 
not raise any objection even against opposite party No. 1 
on the ground of his proposers not taking oath as his owD 
nomination paper was also filed by such mombers who had 
not taken the path . 

It was lasıly contended that making of opposite parties 
Nog, 2 to 5 as respondents was in violation of the provisions 
of section 82 of the Representation of Peples Act, 1951 . 

On the consideration of the picadings of the parties the 
following issues were framed - 
( 1 ) Whether opposite parties 2 to s have been wrongly 

impleaded in violation of provisions of section 82 
of the Representation of People Act, if so , to what 
effect ? 


Out of the above issues, issue No 1 was made a prelimi 
nary issue . By my order dated 25 - 2 - 1981 I had accepted 
the objection raised on behalf of the opposite parties in part. 
It was decided that opposite party number 4 the Governor 
of the State of U . P . was wrongly implcaded as party , but 
impleadment of other persons was not against the mriwigiony 
of the Representation of the Peoples Act. Accordingly the 
name of the opposite party No. 4 was deleted from the 
list of Opposito partics. 

I shall consider these issues from a different sariatim so 
that those issues would be considered first which are con 
cerned with the election process at the first stage and there 
after , the objections raised in connection with the subsequent 
clection process. 
Isgue Nos. 6 (a) ankb ) 
Ext. 3 that validity of which has been objected to in this 
petition is as follows. 
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH 

NIRVACHAN VIBHAG 
No. E 7214 /XVII- A -137 /80 
Dated Lucknow April 25 , 1980 

NOTIFICATION 


Whereas the Legislative Assembly of Uttar Pradesh has 
been dissolved on 17th February , 1980 by the President 
under article 356 of the Constitution , 
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And whereas it is necessary to hold a general election extent as he thinks fit through the Governor of the said 
for the purpose of constituting a new Legislative Assembly 

State , 
for this State ; 

(v ) .. . . . . . . ... .. .. 
Now , whereas in pursuance of sub -section ( 2 ) of section New Delhi, 
15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of the 17th February , 1980 . 
1951), the Guvernor of Uttar Pradesh is hereby pleaded , 

NEELAM SANJIVA REDDY, 
as recommended by the Election Commission , to call upon 

PRESIDENT 
all the assebly constituencies in the State to elect members 
in accordance with provisions of the said Act and the Rulcs 

SRINIVASAVARADAN , 
and Orders made tbereunder. 

(SECRETARY) 
By order of the Governor, New Delhi, the 17th February 1980 . 
Rumesh Chandra Deo Sharma Sachiv " Another order passed by President delegating his powers 

to Governor is as follows — 
The question is whether the Governor had the power to 
issue such a notification ? In this connection those noti 

New Delhi, the 7th February , 1980 , G . S . R . 39 ( R ) : The 
fications would have also to be considered by which the following order by the President is published for general 
President bad assumed the powers of the Governor and 

information : 
by which he had delegated his powers to the Governor , 

In pursuance of Sub -Clause ( 1 ) of Clause (c ) of the Pro 

clamation issued on this the 17th of February, 1980 by die 
ation which was issued by President 
on 17 - 2 - 1980 while dissolving Legislative Assembly of Uttar 

under Article 356 of the Constitution by India , I hereby 
Pradesh . The relevant portion thereof is being quoted 

dircct that all the functions of tho Government of the 
below 

State of Uttar Pradesh and all the powers vested in or 

cxcrcisable by the Governor of that Ştate under the Consti 
" Whereas I , Neelam Sanjiva (sic ) Reddy , President of 

tution , or under any law in force in that State which have 
India , am satisfied that the situation has arisen in 

been assumed by the President by virtue of clause ( a ) of the 
which the Government of Uttar Pradesh can not sald Proclamation , shall subject to the superintendence , 
he carried on in accordance with the provisions 

tion and control of the President, be exercisable also 
of the Constitution of India hereinafter referred by the Governor of the said State . 
to as “ The Constitution " . 

New Delhi, the 17th February, 1989 . 
Now . therefore . in exercise of the powers conferred by 

NEELAM SANJIVA REDDY , 
Article 356 of the Constitution and of all other power en . 

PRESIDENT 
abling me in that behalf, I hereby proclaim that : 

T . C . A . SRINIVASAVARADAN 
(a ) assume to myself as President of India all functions 
of the Government of the said State and all powers 

SECRETARY" 
vested in or cxercisable by the Governor of that New Delhi, the 17th February, 1980 . 
Statc . 

The contention of the learned counsel for the relilioner 

is that he word subject means that the Governor was to 
( c) make the following incidental and consiquential obtain prior consent of the President before exercising o 
provisions which appear to me to be necessary or 

power and there was no evidence in this connection , por 
desirable for giving effect to the object of this 

there was any pleading that the Governor had taken prior 
proclamation , namely , 

consent of the President before Issue of such a notification. 

lence the case of learned counsel for the petitioner is that 
(i) in exercise of the functions and powere assumed this notification was invalid . 

to myself by virtue of clause (a ) of this Pro 
clamation as aforesaid , it shall be lawful for me 

I do not agree with this contention of the learned counsel 
as President of India to act to such extent as 

for the petitioner . The word subject does not mcan that 
I think flt through the Governor of the sald 

the Governor was to take prior consent of the President 
Slate , 

before exercise in all those powers . This merely means 

that while in the exercise of such powers the President can 
( ii ) The operation of the following provisions of the issue any direction which he thinks ſit and it would be 

Constitution , in relation to the State is hereby obligatory for the Governor to act in accordonce there . 
suspended . 

with , 
Article 163 and 164 : 

The learned counsel for the petitioner has mentioned a 

number of rulings on page 8 of his written arguments but 
So much of clause (3 ) of article 166 as relates to the none of them interprets the sentence " subject to the superin 
allocation among the Ministers of the business of the Gover 

tendence , direcrion and control" . On the other hand, the 
ment of the State . 

learned Advocatç General on behalf of the opposite -parties 
hus referred to Associated Transport Vs. Union of India 

( A . 1. R . 1978 Madras, 173 ). Therein this opinion was given 
(ii) The Legislative Assembly of the said State is that after issue of such a notification , it will be totally in 
hereby dissolved ; 

appropriate to call the Governor a delegate or an egont of 

the President. The result is that the Governor acts as if 
( iv ) Any reference in the Constitution to the Governor the President himself acts, subject of course to the superin 
shall in relation to the said State be construcd as a referenco 

tendence , dinction and contiol of the President. 
to President and any reference wherein to the Legislature of 
the State or the Houscs thereof shall, ir so far as it rclates 

The learned counsel for the oder also contends that 
to the functions and powers thereof be construed , unless the President has no power to delegate his power , which 
the context otherwisc requires as a reference to Parliament, he had assumed himself under article 356 of the Constitu 
and in particului , references in Article 213 to the Governor tion to any other authority . This contention is also not 
and to the Legislature of the State or the House thereof correct Article 356 (1 )(c ) cmpowers the President to make 
shall be construcd as reference to the President and a incidental and consequential provisions for giving effect to 
Parliament or to the House thereof respectively . 

the objects of the Proclamation . It is un incidental point 

whether the President would use all his powers himself or 
Provided that nothing here it shall affect the provision whether he would yct it done through another . It is not 
of article 158 , Ailicles 155 to 139 (both inclusive ). Article possible for the President that besides work in connection 
290 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive with the affairs of the Union , he shall also himself do the 
of the second Schedule or prevent the President work of State Government for will exercise the powers 
from acting under sub - clause ( 1) of this clause to us ! vested in the Governor. Therefore , if he delegates his 


( b ) . . . . . . . . . 
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powers to such an extent as he thinks fit , it would be under 
the provisions of the proclamation . Of course as held in 
Re Article 143 of the Constitution of India and Delhi Laws 
Act, 1912 , AIR 1951 S . C . 332 he should not addicate his 
powtrs completely . The President has , however , not donc 
so . He has imposed a condition that the Governor would 
exercise these powers subject to his superintendence , direc 
tion and control. By this way the President can seen whe 
ther the Governor was doing work properly or not and 
he can also give direction in connection with his actions 
and can also control them . Therefore , the President had 
not acted against the powers given to him by Articlo 356 
of the Constitution . Hence the order by which the President 
and delegated his powery to the Governor wus valid and , 
therefore , the notification issued by the Governor on 25 - 4 - 1980 
cannot be regarded as illegal, 


working in these organs cannot be called officers of the 
Government. They are meiely officers in the service of thc 
State . In this congection he has also pointed out that a 
person who is an officer of the Government would clcarly 
be under the Government because no oficial of the Govorn 
ment , can be segarded above the Government. In this 
connection by rcferring to Pradatta Kumar Bose Vs. Hon ble 
Chief Justice of Calcutta High Court 1955( 2 ) S .C .R . , 1331 , 
Baldco Raj Gulati Vy. Punjab and Haryana High Court 
( 1976 ( 4 ) S . C . R . 201) , Union of India Vs. Shieth ( 1977 ( 4 ) 
S . C . C . 193 ) , Har Govind Pant Vs. Dr. Raghukul Tilak 
( 1979 ( 3 ) S . C . C . 498 ) he says that the cmployees and judicial 
ofti er of the judiciary cannot be regarded as the officers 
under tho Government, In Prądutta Kumar Bogo ( supra ) 
the question was about Registrar of the High ourt Baldco 
Raj Gulati (supra ) was cage about some Judicial Officer. 
In Union of India Vs. Shieth (supra ) while referring to tho 
constitutional position of the Judges of the High Court, 
and Supreme Court, it was observed that they were not 
officers under the Government. There was no relationship 
of employer and employee between them and the Govern 
ment. At page 236 , para 49 they referred to the following 
which shows that they are part of the State and not of 
the Government : 


Similarly , the contention raised by the learned counsel for 
the petitioner is not acceptable that while issuing this noti 
fication on behalf of the Governor , he should bave issued 
the notification ng under the orders of the President , theo 
the Governor CAD himself issue such a notification , it was 
not necessary for him to describe it as under the orders 
of the President. 


Learned counsel for the petitioner contead , that the 
Election Commission could recommend only to the Prosi 
dent for issue of notification and not to the Governor 
as all his sowers were vested in the President. This is 
also not correct . Ag pointed out above , the President had 
giveu all his powers which he had assumed to himself by 
that notification to the Governor under some conditions, 
Therefore , tho Election Commission could also make recom 
mendation to the Governor, 


" Ilo is ay guch part of the State as the Executive Govern 

ment. The State has in fact three organs, Ono 
exercising Executive power, another exercising 
legislative power and the third exercising judicial 
power , Each . in independent and supremo within 
its allotted sphere and it is not possible to say 
that one is superior to the other, The High Court 
constituted of the Chief Justice and other Judcca , 
exercise , the judicial power of the State and is co 
ordinate in position and status with the Governor 
aided and advised by the council o . Ministers , who 
exercises the executive power and the legislative 
assembly together with the legislative council . 
if any , which exercises thc Legislative power of 
the State, " 


ſo this coutection it has also been said that there is no 
signature of the Governor on this notification and Shri R , C . 
Doo Sharma the Law Secretary had issued his notification 
by writing under orders of the Governor. The caso in 
this connection was that Article 166 ( 3 ) of the Constitution 
under which the Governor can make rules for convenient 
transaction of the business of the State Government, had 
been suspended by the notification dated 17 - 2 - 1980 and 
therefore , the Law Secretary had no powor to issuc notific3 
tion on his behalf . This contention is also not correct, 
By the notification dated 17 - 2 - 1980 Ex . 1 the whole clause 
(3 ) of Article 166 had not bech suspended . Only that part 
was suspended which made a provision About allocation 
of the business among the Ministers and the council of 
Ministers had been dissolved . Hence due to non -suspension 
of tho remaining portion of this clause , the Governor could 
get that work done through his Secretary in accordance with 
the rules for distribution of work . Hence the notification 
issued by the Governor for the election was completely valid 
and the cloution held there under could not be regarded as 
invalid at all. Therefore , the members clected in such an 
clection would be regarded as duly elected . Hence both 
the parts of this issue are decided against the petitioner , 


In Targovind Pant Vs. Dr. Raghuku ! Tuluk (alipra ), the 
Supreme Court while npproving the earlier suling again 
observed that the Judges of the High Court 20d the Supreme 
Court were not under thc Government of India though they 
were exercising the powers of the State . On the same vicw 
the officer exercising the powers of the Legislaturc would 
not be called an officer under the Government, and , 98 
such , would not be an officer of the Government. 

Learned Advocate General who appeared on behalf of 
the opposite parties laid cmphasis on the fact that in reality 
all these three kinds of power s merely exerciic Govern 
mental function . Ho did not accept this contention of the 
learned Counsel for the petitioner that the word "GOYCITI 
ment meang only thc Executive . In this connection , he 
has relied on certain observations made in Re ; Shri Sundar 
Lal ( A . I. R . 1919 Allahabad 91 F . B . ) , Sharkari Prasad V6. 
Union of India ( A . I. R . 1051 S . C . 456 . In Re : Şundar 
Lal (supra ) the phrase the Government in British India as 
by law established in section 4 of the press Act was ex 
plained . They pointed out that the phrase "Government 
established in British India meant an established authority 
which yoverns the country and its public affairs and in 
cludes all those representatives 10 whom the work o 
Governmont has been entrusted . Thus the learned Advocate 
General contends that as the Legislature also is an established 
authority , the work done by it is a Govçinmental, function , 
He has also emphasised on the following quotation given in 
para 13 in Shankari Prasad Singh Vs, Union of India 
(Supra ) : 


Issue No. 6 ( 1 ) : In view of the ponion given in regard 
to Issue no . 61a ) and ( b ) it is not necessary to dispose of 
this part. It is, however , sufficient to SAV that the objec 
tions raised by the onposite parties in this connection is 
not correct . The Petitioner is not making any prayer for 
declaring the election of other elected members of the 
Assembly to be invalid . There is no doubt ihat the election 
of a member could he challenged only through an election 
petition . But here the petitioner is not challenging the 
clection of any particular member . He has challenged the 
validity of the cntire election . As it affects the disputed 
clection , the petitioner can raise all such points in the 
election petition which according to him are necessary for 
declaring this election to be invalid . 


Istic No. 210 ) Both the parties agree that Shri S . P . 
Singh O . P . No. 5 is not an oflicer of the local Authority , 
There is il dispute whether he is an officer of thọ Govern 
ment or not. 


" Dicoy defines constitutional law as including " all 

rules which directly indirectly affect the distribui 
tion or the exercise of the sovereign power in the 
State . " It is this mainly concerned with the 
crcation of the three great organs of the State , 
the executive , the Legislature and the judiciary , 
the distribution of Governmental power among 

them and the definition of their mutual relation ." 
By this quotation he contends that there is only a distribu 
tion of Governprental power among the executive, the legis 
lature and the judiciary and hus tach being part of the 


Leained counsel for the pctitioner contends that Stato had 
three organs : Executive , Legislatures and Judiciary . The 
word Government means executive only . The Judiciary 
und Legislature are not regarded as organs of tho Govern 
ment. They are organs of the Stato , hence the officers 
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Government employees working thercin would be called of Peoples Act, Section 21 of the Representation of peop 
oflicers of the Government. 

ple act , 1951 reads as follow8: 

" 21 Returning Officer. Forevery constituency for 
Thcge quotations do not clear the disputed point in Re : 

every election to fill uscat or scats in the council 
Sunder Lal (supra ) the question was a different one. In 

of States and for every election by the members 
Shankari Prasad Singh Vy. Union of India the function of 

of the Legislative assembly of a State to flia 
State has been described as a Governmental function . The 

seat or seats in the Legislative Council of the 
distinction between the State and the Government was 

State , the Election Commission shall , in consulta 
not in issue there . It is undisputed that Statc and Govern 

tion with the Government of the State , designate 
ment are two different concepts . In State of Rajasthan Vs. 

or nominate a returning officer who shall be an 
Union of India 1977 ( 3 ) S . C . C . $ 92 this distinction has 

ollicer of Gevernment or of a local authority . " 
been considered extensively. It is a different thing that there 
was a difference of opinion among themselves whether for 

It is thu , clear that the word "Government used on 
the purpose of ticle 331, the word State Ked in the 

Second occasion was an abreviated form of the word 
phase regarding a dispute between Government of Inlig 

Government of State Government of State means only ex 
and one or more State would include the Government of 

ecutive Government. It is only in consultation with it that 
the day or not. 

the Election Commission appoints roturning officers and not 

in consultation with the oficers of the Legislature or the 
Boşide this , the word Governmentul ( unction and Judiciary . If a different meaning of the word Government 
Government cannot be used in the same scosc . The USC 

was desired , it should have been specificd hcie , if one word 
of the word Government is being taken in a limited 

is used in a section twice it would have the viimę meuning. 
sense , whereas the word Govcrnmental function can have Hence the way in which the word Government has been 
a wider menning. The most that can be said is that tho usod iti section 21 of the Representation of Peoples Act 
word Government can be used in two senses . One is a 

also clcarly shows that the word Officers of the Governi 
limited . one i. e . it concerns thc cxccutive as is contended by 

ment means an officers of the Government of Stute i. e . 
the petitioner and the other is a wider mcaning to which 

officer of the executive and nut of others . 
it includes all these three parts as is contended by the 
leained Advocate General On behalf of the opposito party , 

The way in which the State Government has issued poli 
Hence we would have to see in what sepse it hing been lised fication for appointing different officers as returning officers 
in our legal system . The Constitution of India is the base also makes it clear that the officers of the legislature re 
of all our legal system . Hence we have to scc the provi not officers of the Government, Ext . 2 is the notification 
sions of the Constitution in this connection i. e . we have to which was issued by the State Government on 5. 4 . 1980 
Nec what meaning has bcen given to the word " Govern 

ing officers for various constituencies . 
ment" in our constitution . In Article 12 of tho Constitu It language is as follow : 
tion the word Stute has been defined . There it includes 
the Government, the parliament of India , the Government 
and Legislatures of cach of the States and all local or other 

the Election Commission hereby designates in 
authorities within the territory of India or under the Cont 

consultation with the Government of Uttar Pradesh 
rol of the Government of India . Here the word Govern 

the Officer of the Government specifled in Column 
ment has been used only for execution and it has not 

2 of the Table below as the Returning Officer of 
been used for Parliament or other authorities otherwise , they 

Assembly Constituency in the State of Uttar Pra 
would not have been secretely mention , In Re: Ramanandan 

desh as specified in Colum 1 of the said Table 
Vs, Statc ( 1959 Allahabad 131 F . B . ) it has been pointed out 

against such officer of the Government." 
in this connection that under the Constitution there is no 
definition of the word Government and in Section 3 ( 23 ) 

Thereafter in the table there are names of tho oflicers and 
of the Gencral cluues Act . this word has been defined to 

other quthorities . But Sri S . P . Singh has been appointed as 
include both Central and State Governments . Thus hero 

Returoing Officer by the following notification (Ext . Sno . 
also in the definition of the word "Governinent Legis 

100 /CS, U . P . 3180 / 4 ). 
ture or Judiciary bave not been included and so Govern 

" In exercise of the powers conferred by Section 21 of 
ment can mean be only the executive . In the Constitution 
wherever Judiciary or Legislature have been mentioned 

the Representation of Peoples Act , 1981 the Elec 
they have never been described under the name of Govern 

tion Commission in consultation , of the Govern 

ment of Uttar Pradesh hercby designates Secrc 
ment. 

tary , U . P . Vidhan Sabha , Lucknow , to the Retuin 

ing Officer , 
Under Article 89 to 98 of the Constitution of India 
there is mention of the Omers of the parliament and 

Here they did not describo the Secretary is an Officer 
under Article 178 und 187 , there is a mention of officers 

of the Government as was done for other officers in the 
of Legislatie. Under Article 98 there is provision of 

carlier notification quoted above. This also makes it clear 
Secretariat of Parliament and under Article 187 there is 

that the State Government, also did not regard Secretary 
provision for Secictariat of Lcgislature and it has been 

Sfate Legislature to be an officer of the Govmment for the 
provided that each of them would have their separate 

purposcs of Section 21 of the Representation of People Act, 
secretarical staff , 

1981. Hence my finding on this issuc is that opposite 
purty No . 5 Sri S . P . Singh was not an officer of the 

Governntent in the context of section 21 of the Ropiesenta 
This distinction is also clear from Article 310 and 311 of 

tion of Peoples Act, 1951. He is an ollicer of the legisla 
the Constitution . There is a mention of two kinds of 
Services : one under the Union of State Government and the 

ture and thus was an officer of the State . 
other is simply described as services of the Union or of the 
State . Hence these employees who are not under the Union 

Issue No. 2 ( b ) : 
or the State i.e . under the Union or the State Government 
but are employees of other organs of State or of judiciary 

The result of the finding is that Sri S. P , Singh could not be 
or legislature came under Second Category ( Ville Baldeo 

appointed as Returning Officer for the disputed elected . 
Raj Gulati ( Stipra ) page131. Rules have been framed for 
employees of Secretariat of the I egislature of Uttar Pradesh 

Learned counsel for the petitioner has also mode one 
in 1974 . In Rule 48 there is a provision that Government 

more submission in this connection . This contention was 
Servants Conduct Rule would also apply to the employees 

that the Election Commission could appoint an officer of 
of the Secretariat of the Lovislature . This further clarifies 

the Goverament ay Returding Officer only with consultation 
that the cmployees of the Secretariat are not Government 

of the Government of the State of U . P . but the timo 
Servants otherwise there was no necessity to apply to there 

when Sri S . P . Singh was aopointed as Returning Officer , 
rules pertaining to the Government servants . 

there was no Government of the U . P . State . He cornec 
tion is that V . P . Legislature had becn dissolved and thus 

there did not exist the Government of UP, as well and 
Besides this it is also necessary to seen in wliat context the entire government function of tho State of U . P . was 
this word has boen lised in Section 21 of the Representation taken over by the President and the Parliumot. I do not 
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agrree with this connection of the learned counsel for the in Form No. 7B which is given in [ bud Schedulc of the 
peationer. For running of the Government of U . P . 11 

Constitution . This is as follows : 
1 not necessary but it must be seen always through a 
council of Ministers as is the case of the learned council 

. . . . . . . having been elected as 
for the petitioner , the Statc Council of Ministers works 

member of the Legisilivc Asscipoly , do Weal 0 
Only 0 long as the legislatue or the council of Muisters 

the name of God that I will bear true faith and 
IS not dissolved . On proclamation of emergency the func 

allegience to the Consutution of India as by law 
tion of the Government of U . P , Statc 18 entrusted on the 

catublished and that I will uphold the sovereignty 
President.. . . . and the parliament but even then they 

and integrity of India and that I will discharge the 
will be said to be . . . . .. doing only the work oi the 

duty which I am about to enter , " 
Government of State of U . P . Thercfore , by it proclamation 
thero is only change in the method of Government of the 

The meaning of the above under lined portion is said to 
State of Uttar Pradesh and nothing clse . Hence there is no 

be that a member cannot dischurge the duty of ulti 
inistake in thus notification , 

ce upto the time of taking oath . He cun do so only 
Lufter he takes oath , Here oath js nut icqued 10 

be taken for any specific function . It is in connec 
llowever , as stated above , as Sii S . P . Singh was not an 

tion with the office for which he has been elected . 
officer of the Government within the meaning of Section 21 
of the Representations of Peoples Act. He could not be 

It is also to be considered that a person who is elected 
appointed as Returning Officer , 

for the assembly is ülected for an office and nol for 

any particular scat inside the precinet of the 
Luscle No. 3 (11 ) ; 

Legislative Assembly . 

The word Office means als shown in Smt. Kanta Vs . 
This is nuuttid to the parties that the pomination paper 

Nanak Chand Khuana, 1969 , (3 ) S . C . C . 268 
JI HU5lLL Pt1 ly kỳ. I 11c11 leu 111 Lills Cloc Let ) 

Para 6 that position or place to which duties of 
24th June, 100 und Luoyu memutis 1 tue icigslalu c woo 

public nature are attached . 
100 propsea C Ilune ol Opposite Party D . Mill 101 
taken oan us elected membcis ol ve Legislatuie . Iho prog 

for reigony who are appointed under the Constitution 
1d10e Oltebing vach commençcu un miot Junc, You . whether they are judges of the Supremc Court of High Court 
01 course the poll took place after the members had taken President Or Vice President, the order of their appointment 
lhe oath , ine contention of the learned counsel for the cannot be said to have taken çi[ ect untill they take oath of 
peutioner is that those members who bud fled the gomin . 

their office . While considering the case of a judge of the 
11on paper of the name of opposite party 0 , 1 , weie not High Court in Shabbir Vs . State AIR 1965, Allahabad 97 , 
competent to nominate as till then thoy pau not become mem 

Para 3 , it was mentioned that i person who is appointed a 
bers of thc Legislative Assembiy . Incy became members only judge of the High Coult remains, before he takes wath , only 
ifter they took oath which tour plico on 2 / th June , 1900 Judge designate . 
or thereafter . Om the other hand the lcurned counsel for 

In this connecuon it would not be out of place to guole 
Opposite Party DU , I guys alle declara [ 102 Ot Tesult oL 
election of the members of the Legişialuie was nade only 

the views of Dr. Ambedkar . In the Constituent Assembly 
Junc, 1980 as provided in Secuon 66 oi the Representation 

(Debates ) Vol. VIII, 1 - 131, while replying 101 the aineud 
Ot l coples Act, 1931. There is also it provision in Secl1011 

ment proposed by Professor Shah : 
6 /( a ) OL inis Act that the date , on which a returnus odlicti 

" If Piot. Shah were to refer to Article 81 and also note 
declares the election of elected members , will be decmcd 

uie neading " Disqualifications of Members " the first ihny 
to be the date of election of that candidate for the purpose 

The will realisc is that merely because a candidare has been 
of this Act . Thereafter , a notification can also be issued 

elected 10 Parliament, does not entitle bim to become a 
under section 73 of the Representation of Peopley Act. It 

Member of Parliament, There are certam , what I may call 
provides that there shall be notified in the official gazette 

cciemonies that have to be gone through before u july crected 
as soon u8 possible after thc results of the election bave been 

Candidate can be said to havc become a member of Parlia 
declared under section 53 or 66 , thc punes ol membery elect 

inent, One such thing which he has to underyo is the taking 
ed from thosc constituencies and upon the issue of such i 

of the oath He must first take the oath before he can take 
notification , the house or assembly as the canc may be, shall 

his seat in the House . Unless and untill he takes the oath ho 
be deemed to be duly constituted . Thus thc U . P . Legislative 

is not a membor and as long as he is not a member he is 
Assembly had been constitued berorc 24th of June, 1980 and 

not entitled to take a seat in the House , That is the provi 
the date of election of those menibers who had nominated 

nion . Unless candidates take their oath aſd take their scat, 
Opposito party no . 1 was also legarded as 9th of June, 1980 . 

they do not become a members and they do not become 
Hence this contention that thiey were not members of inc 

entitled to elect the speaker . " Ihat do not become 
State Legislative Assembly and that they had no right to 

entitled to taking of oath , becoming a member . . . . . . . . . . . . . 
noininate was not correci. It was also contended that the 

it is thus clear that so far as our Constitution is concerned , 
provision for taking path under Article 188 is for doing 

no person becomes entitled to be a member of the Assembly 
work in the assembly and not for other acts . The learned 

on being clected as such until he takes path , 
counsel for the petitioner however , contents that the 
necessity of taking oath is not contined only for doing the 

The same can be suid about noutication issued for 
work within the preçinet of the Legislative Assembly , but 

constitution of Assembly under section 73 of the Representa 
in reality he will not do any work as member of the legis 

tion of People , Act, 1951 . In the provision this section , there 
lative Assembly unless he has taken oath . 

is provision that it would not effect the duration of the 

State Legislative Assembly , if any, functioning jinmediately 
In this connection he has veferred to the certificate which 

before the issue of the said notification . This shows 
is given to every person on being elected as membçr of the 

Constitution is one thing and being entitled to work for the 
Assembly by he returning officer . It is forn ) No . 24 of the 

sume is different, Under Article 172 ( 1 ) of the Constitution 
Conduct of Election Rules 1961, which is as follows :---- 

there is a provision that the duration of the assembly of a 

State shall commence from the date appointed for its first 
" I Returning Oflicer for the clection to the . . . . . . .. 

meeting. Therefore , the duration of the Legislative Assembly 
hereby certify that I have on the . . . . 

. . day 

did not commence from 9th June , 1980 when the notification 
of . . . .... . ... . . declare Sri .. .... . . . to have been duly elect 

section 73 of the Representation of Peoples Act was issued 
ed to be a member of the . . . . . . . . . . , and that in token 

for its constitution . But it begain from the date its first meet 
thereof I have granted to him this certificate of election . 

ing was called , which is 27th June, 1980 . On that date it would 
- Returning Ollicer" he said to have started functioning. A general election Con 

then be held before the dissolution of a legislative assembly , 
The learned counsel for the petitioner has laid great brut newly elected legislative Assembly , would start functioning 
amphasis on the word and contends that this word ghows that only after the expiry of the period of earlier Legislative 
till then they have not become members and they are only Assembly . It was said 80 in connection with the House of 
membera designate . Similarly , the oath which is administered People in Bhola Nath Vs. Union of India , A . I . R . 1963 , 
to a member of the Assembly before taking his scat is given Allahabad , 63 . It has been mentioned therein that the effect 
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Ground No. 4 has also no importance , as no exaniple has 
heen cited on behalf of the tpetitioner that there was any 
member who had been elocted from two places . 


[HT II — 3 ( iii ) ] 

HTH 47 

S = "SLYS 
of the Article 83 ( 2 ) of the Coostitution is that the House of 
People doce not start functioning from the date of issue of 
notification under section 73 of the Represe ,itation of Peoplcy 
Act, but its duration starts from the date when its first meet 
ing is called . Hnece , in rcality , only from that date the 
elected members of the House can be called members of 
House of People . The same thing applies to the Legislative 

Issembly , As Article 172 is in similat terms as Article -83 , 
it cannot be thought that while the duration of a legislative 
Assembly would commence from the date of its first meet 
ing, the duration of its members would begain from the date 
of the declaration of election . It is tiue that for the purposes 
of scction 67( a ) of the Representation of Peoples Act, 1951, 
the date of election of a candidate is the date on which the 
result of his election has been declared by the Returning 
Omcer. But this date is for the purpose of that Act and not 
for his poriod . His period is along with the period of tho . 
Legislative Assembly . In Representation of Peoples loi, 1951 
the limitation for filing En elcction petition is 45 days from 
the date of election . For that purpose this section is nelevant. 


In Sarvadh Kar Vs. Strie . f Olissa Legislative Assembly , 
1952 Orissa , 231 , the scope of this very question has been 
widencc cven further, There this opinion has been given 
that the date on which the first meeting of the members is 
called could not be said to be the date of the commencc 
ment of the session . ItsSession would hegin from the date 
on which its members have taken oath . The learned advocate 
General for the opposito party refrrred to K K Abu Vs. 
Union of India (AIR . 1965, Kargla , 229 ) in which it was 
hrid that once un assembly has been constituted in accordance 
with the notification igned under section 73 of the Ropiesen 1 
tion of Pcoples Act , its dissolution could be ordered even 
before calling the meeting of the asscmbly . Form this hc 
contends that even withotit calling the meeting of the Legis 
Tative Assembly , it is a reality that is rcally a body in 
existence and so are its members. This contention is not 
correct. when an assembly je constitutod , it can also be 
dissolved but it does not mean that it is competent to start 
functioning . It becomc competent to function only at the 
time whon its first meeting ja called and when its members 
have taken the oath . 


Ground No. 2 was partly coricct and partly wrong . This 
is correct , as held an issue No . 3 ( a ) that without taking the 
oath , the elected member cannot take part in the election 
process . Hence on the clute of filing nomination papers , this 
clecloial 10 ) was invalid as the names of memlere were 
recorded there in without their thing oath , But on the date 
on which poli took place , as members had taken oath , tho 
electoral roll became valid at that time. This issue is dis 
posed of accordingly . 

Bayue No. 5(h ) Even this point has been disposed of under 
issue No. 3 ( a ). 

Issile No. Sic ) It has also been contended on behalf of 
opposite parties 2 to 4 that the petitioner has no right to 
challenge the validity of electoral roll gg he had bimself 
taken part on the same clectoral roll but this contention 
is not correct. In Bar Council of Delhi Vs. Surjit Singh 
1980 ( 4 ) S . C . C .211 ) it has been held that merely by taking 
part in the election in accordance with the Electoral Roll , 
the petitioner could not be stopped from challenging the vali 
dity of such a roll. Hence this objection of opposito parties 
is not coriect. 

I earned counsel for the opposite parties has also raised an 
objection , that the question whether the name of any person 
has been recorded in the electoral roll rightly or viongly , 
For they cannot be raised in an election petition . Purpose of 
the election , the electoral roll is final. The names of the 
persons who had filed a nomination paper of opposite party 
No . 1 were recorded in the eloctoral roll , hence they had every 
right to filo a nomination paper . For this purpose he has 
relied on R . Chandran Vs. M . V . Marappon ( A . I . R . 1973 
S . C . 2382 ) Nirependra Bahadur Singh Vs. J. R . Verna 
[1977 ( 4 ) S . C . C . 133 ). It has been held there in that when once 
the name of a person has been recorded in the Flectoral Roll , 
then his qualification for taking part in an election cannot 
be questioned in an election petition This objection of the 
opposite parties is also not correct . These matters were in 
connection with an clectoral roll which was prepared under 
the Representation of People Act, 1950 . There a procedure 
has been given for inclusion or removal of name of any 
person in the electoral roll . If no objcction is fied within 
the prescribed period , the electoral roll becomes final but for 
election of the Council of States , the electoral roll is not 
prepared under the Representation of People Act. 1950 . For 
this provision is made in Conduct of Flection Rules , 1961. 
Electoral roll has been defined in Rulo 20) . Accoriling to it 
clectoral rolls in relation to election by member of I crista 
tive Assembly means a list maintained under section 152 by 
the Returning Officer for that election , section 152 of tho 
Roniesentation of People \ct 1951 provide that Returning 
Officer would maintain in his office in the prescribed manner 
and from a list of elected memhers Here there is no trovi 
slon for filing objection against such a list before election , 
In this case the returning officer had given notice of the 
election programme on 17 - 6 - 80 wherein 24th June . 1980) 
WIR given as the late for Aling the domination naner . There 
is no provision for filing ohiection against the clectoral roll . 
The electoral roll was itself circulated on 19th June 1980 . 
Hence in case where no procerute has been nrescritert for 
giving finality to an electoral roll for the election , there its 

on of any name therein can he raised 
in an election petition . 

Issue No . 2 (c ) : Learned counsel for the petitioner contends 
that when the appointment of opposito party No. 5 as Re 
turning Officer is invalid the election conducted by him is 
also void . 

Learned Advocate Gencral on behalf of the opposite parties 
says that the ground for declasing an election vold have been 
given in section 100% t ) of the Representation of People Act , 
1951 . The above -mentioned defect can be covered under 
sub - clausc ( d ) ( iv ). According to this clause the election can 
be declared void only when hy not following any provision , 
the result of the election has been materially affected but 
there is neither any pleading in that connection nor thero 
is any evidence . There is a great difference in the votes polled 
by both . The petitioer has got only , 41, while oproslte party 
No. 1 has got 325 yotes 


It will also be proper to mention Article 193 of the 
Constitution . It provides that if any person sits or votes Rg, 
member of the Legislative Assembly before he has complied 
with the requirement, of Article 188 , he shall be liable in 
respect of each day on which hc o sits or votes a penalty 
of Rs, 500 which is to be recovered as a debt due to the 
State. Hence the requireinent is not for merely sitting in 
the Legislative Assembly . If he votes even as a member 
without taking oath he would be liable for the penalty under 
Article 193 . This article does not provide that voting would 
be held only within the precincts of the house of the Legis 
lative Assembly Hc votes in the election for thte Council of 
States only in his canarity as a memher of the State 
Legislative Assembly . Thus it is clear that so long as a 
member does not take the prescribed oath under the Constitu 
tion , he, in reality , cannot be said to hc a member of the 
Legislative Assembly , Thuga nomination paper given by 
such a member should have been reiected as not acceptable . 
Hence , the order of the returning officer accepting the romi 
ration paper was invalid . 


given for infople Act, 1959 was prepared ere , in 


Issue No. 5( a ) The validity of the Electoral Rolt bas been 
challenged on behalf of the petitioner of four main grounds 
( 1 ) the election of members of the assembly was invalid , 
( 2 ) the names of the members should not have been included 
in this roll without taking oath , (3 ) the picparation of the 
electoral roll by Sri S . P . Singh was invalid , (4 ) this clectoral 
roll was prepared pre -maturely and opportunity was not given 
for such member to give thcir option , who had been elected 


12 


from two places. 

So far as ground No . 1 is concerned it has not been found 
correct in issuc No. 6 . The c action of the member was valid , 

This fact under ground No. 1 is correct that the appoint 
ment of Sri S . P . Singh as Returning Officer was invalid 
it does ot affect the preparation of the electoral roll as there 
was not much scope for the discretion of Sri S . P . Singh 
for the names to be yccorded in this electoral roll, Herc 
the names of only those persons are recorded who had been 
declared elected as members in the gazette . 
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Luned counxel for the petitioner contends that keilinn 
Olaces in the mill luncţionary Turany election . 

case have been recorded , the Returning Officer shall 
All the 

prepare a list of validity nominated candidates that 
PLOCOS of election the place under fuis direction and con 
hol und il disappointment is inviuid , it presumpuon can be 

dy to say , candidates whose noininations have been 

found valid , and affix it to his notice board . 
Tulbec at inis delect 148 nucri uy utfecıcd the icult to 
541 Council of Delhi (Suprd , 198444 ) S. C . L . 211. In this Hence it is clear from section 79 (b ) read with S . 36 (8 ) of 
case the wrong preparation of electoral roll was held to bo the Representation of the People Act , 1951 that section 79 ( b ) 
4 mulcrial detect aficcting the clection . Thit is also clear be 

refers to only those candidates whose nomination papers 
causc if the nanies are not properly recorded in the electoral have been found valid , Such candidates alone can take part 
roll, how could there be a valid election , 

in the election . According to section 81 a candidate at such 

un election i.e . one who has taken part in the election can 
In this case there is of course , no defect like that of an file an election petition . This court and the Supreme Court 
electoral roll , but the matter is almost similar There also hive also taken the same view . This Court in Chaturbhuj 
does not appear to be any effect on the number of votes Vs . Election Tribunal ( A . I. R . 1958 Alld 809 ) while interpret 
policd by the two candidates - -by any action of the Returning ing the word candidate in section 79 (b ) says the word candi 
Officer but it could have « ffect on one point which could date include " every person who flas been duly nominated as 
change the entire course of the eleccion . The Retuinng a candidate at any plection " und this expression is wide 
Officer hus power to accept or reject a nomination paper. It enough to include any candidato who may have withdrawn 
was possible that another officer miylıt have accepted the his candidature under S . 37 of the Act. This question can be 
objection raised by the petitioner about the validty of the decided later by the Election Tribriral whether the nomination 
nomination paper of opposito party No. 1. The objection paper of any candidate was not validly acceptable . But the 
raised by the petitioner way tot grouudless and rather what fact of his being a candiadte at such an election cannot be 
he has said is being accepted by this Court . Thercfore , there disputed Supreme Court in Keshao I akshman Vs. D . Deo 
is force in this contention of the petitioner that ths appoint Rao (AIR 1960 , S .Ç . 131 ) ( para 3 ) hag said the same 
ment of opposite pasty No. S has materially affected the thing . 
rçsult of the election . Hence such an election is liablo to 
be set a side. 

" It is true , that the acceptance of it nomination paper 

after scruliny is not final or onclusive but can be set a 
Issuç No. 3 (b ) : The objection raised on behalf of opposite wide, by the Election Tribunal, but the acceptance of the 
parties is groundless. A principle of estoppel cannot he nomination paper under S . 36 ( 8 ) makes the candidate , whose 
raised in such cases of clection petition as held by the nomination paper is accepted after scrutiny, H validly nomi 
Supreme Court in Bal Council Vs . Sujit Singh [ 1980 ( 4 ) nated candidate at least for the purpose of jeuciving of yoʻeg 
S . C . C . 211] ( Supra ) , otherwise also ile principle of estoppel at least for the purpose of further reinforced by the provi 
applies in these cases where opposite purty No. 1 has inade sions of R 58 which provide that every ballot paper which 
any change in his position ng a result of any action of the is not rejected under R 57 should be deemed to bo valid 
petitioner , Opposito party No. 1 has not done any such and must be counted . The question of throwing away of 
thing. The petitioner and opposite party No . 1 both had vote , therefore , cannot ariso , in the absence of some special 
filed their nomination papers independent of each other . pleading that particular voter had cast their votes with 
Hence the petitioner cannot be stopped from raising an objec knowlcdge or notice that tho candidate for whom they had 
tion concerning issuic No , 3 ( a ) on the ground that he was voted was not cligible for election and that consequently 
$ 0 nominated like Opposite párty No . 1 hy such members who they had deliberately thrown Wely their votes in favour 
hud not taken oath till then . Hence this issue is decided of the disqualified person ," 
Against opposite parties. 

If the contention of the loarned coused for the opposite 
Tanto No . 4 : It is true that the ground due to which nomi 

parties be accepted such a person would not bo in a 

position to take any action against any election for accord 
nation paper of opposite party No . 1 hug been found invalid 
also applies to the petitioner . Ilo had also been nominated 

ing to section 329 ( b ) of the Constitution no election could 
by such members who had not taken oath , hence his nomi 

he called in question except hy in election petition . 
nation paper has also become invalid . 

Hence the petition whose nomination papers had been accept 

ed was cntitled to file an eloction petition . The only effect 
Learned counsel for opposite parties , therefore , contends 

of the nomination paper of petitioner being accepted is that 
that accordingly , the petitioner also did not remains a condi 

no relief in his favour for leng elected could be given . 
date as per its definition given in section 79 ( b ) of the Repie 

He has also not made such a prayer . Hence this issue is 
Sentation of People Act , 1931 and , therefore , he was not 

decided in favour of the petitioner , 
entitled to file this election petition under section 81. This 
contention is also not correct . Section 79 (b ) defines a candi 

Issue No. 7 : I view of the findings given in issue No. 2 ( c ) 
date as follows : 

3 (a ) and 5 , the pctitioner is entitled to the reilef claimed . 

Hence this is declared that the election of opposite mrly 
" A candidate means A person who has been or claims 

No. 1 Sri Pashu Pati Nath Shukla as member for the Council 
to have been duly nominated as a candidate at any 

of Stalcs is void . The petitioner is entitled to get cost of this 
election ." 

petition from Opposite party No . 1 The amount of the 

costs is fixed at Rs, 500 ( five hundrad ) only . 
under section 81 , an election petilion may be prevented by 

MAHAVIR SINGH , J, 
any candidate at such election . Along with this the 
provisions of section 3618 ) should also be seen . It provides : 

[No . 82 /UP |7180 ( Lko ) ] 
" Immediately after all the nomination papers have been 

O . N . NAGAR , Under Secy . 
scrutinised and decisions accepting or rejecting the July 10 , 1981. 
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